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(5९०णा0०््ञोशेएशालश) 


मेरे शोध कार्य शीर्षक “ए स्टडी ऑफ फिसकल डफासट 
ऐण्ड इट्स पालिसी इम्पलीकेसन्स इन इडिया सिन्‍स 9807" (8 5(प्रतए णीइल्बा 
बलाल ग्राव ॥(5 ऊगालए क्रफ़ात्यतणा ॥ रताव 59०० 4980) का केन्द्रीय 
लक्ष्य यह तथ्यान्वेषण रहा है कि राजकोषीय घाटा जो विशेष रूप से वर्ष 990 
से चर्चा में है, क्‍या वास्तव में इतना दोषपूर्ण है जिसे सदैव कम एवं नियत्रित 
करने का ही विचार किया जाता है अथवा यह विशेष परिस्थितियों में ही आर्थिक 
सकट का कारक बनता है। साथ ही साथ इस तथ्य की समीक्षा का भी भगीरथ 
प्रयास किया गया है कि वर्ष 4980 से वर्तमान वित्तीय वर्षो तक में राजकोषीय 
घाटे की क्‍या भूमिका रही है तथा क्‍या इसका हमेशा नकारात्मक पहलू ही 


रहेगा अथवा यह पोषणीय भी हो सकता है। 


मैंने यह शोध कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र 
विभाग के प्रोफेसर डा०0 एस0एन0 लाल जी के कुशल मार्गदर्शन एवं 
दिशा-निर्देशन में किया है। मैं उनके प्रति अपने आभार को शब्दों में व्यक्त नहीं 
कर सकता पर यह सत्य है कि बिना उनकी कृपा के इस शोध कार्य को पूरा 
करना भी कल्पनातीत है। मैं इस अर्थ में तो निन्‍सदेह भाग्यशाली रहा हू कि प्रो0 
ज्ञानदेवी श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्षा सस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 
आशीष के साथ-साथ पुत्रवत्‌ वत्सल स्नेह भी मुझे प्राप्त होता रहा है। उनके प्रति 
हार्दिक आभार प्रदर्शित करना मेरा कर्तव्य है। 


इस शोध कार्य को पूर्ण करने में वैसे तो विभाग के समस्त 
गुरूजनों से समय-समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा है किन्तु प्रो० पी0एन0 मेहरोत्रा, 
अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग एवं डीन, वाणिज्य सकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद तथा डा0 यू0एस0 राय, रीडर अर्थशास्त्र विभाग, का विशेषरूप से 
आभारी हू जिनके प्रत्यक्ष सहयोग और फलदायी मार्गदर्शन के बिना यह शोध 


कार्य सम्भवत इतना शीघ्र पूर्ण होना सहज न था । 


शोधकृतित्व को साकार स्वरूप प्रदान करने की ओर तल्लीनता 
से मुझे अग्रसर करने में डा०0 एस0के0 चतुर्वेदी, रीडर अर्थशास्त्र विभाग, डा0 
मनमोहन कृष्ण, रीडर अर्थशास्त्र विभाग तथा श्री एस0के० लाल, प्रवक्ता 
अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, का बहुमूल्य योगदान 


अविस्मरणीय है जिसके लिये में उनका भो हृदय से आभारी हू । 


में, आरठके0 सिह लाइब्रेरियन, अर्थशास्त्र विभाग और जे0पी0 
यादव, कार्यालय सहायक, अर्थशास्त्र विभाग, का भी आभारी हू जिन्होंने शोध के 
लिये आवश्यक उपयोगी सामग्री तथा अन्य सहयोग बिना किसी विलम्ब” उपालम्भ 


के उपलब्ध करायें। 


मैं सेन्ट्रल लाईब्रेरी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के श्री एल0एम0 
वर्मा, सहायक कार्यालय अधीक्षक तथा डा0 एच0सी0 मालवीया लाईब्रेरियन, 
एग्रोहकोनोमिक रिसर्च सेन्टर मोनिरबा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का भी 
आभारी हू जिन्होंने शोध की दृष्टि को और पैना करने तथा वाछित सामग्री जुटाने 
में मेरी वास्तविक सहायता की है। 


मैं अपने समूचे परिवार परम आदरणीय पितामह ठा० श्री 
रामजीत सिह, पिता श्री दान पाल सिह, सीनियय आडिट आफीसर, एएजी0 
आफिस, इलाहाबाद, माता श्रीमती जडावती सिंह, चाचा श्री कृष्ण पाल सिह, 
वरिष्ठ अधिवक्ता व चाची श्रीमती ललिता सिह तथा अपने अग्रज श्री अरूण 
कुमार सिह वरिष्ठ अधिवक्ता, अग्रजवधू श्रीमती ऊषा सिह, और अनुज अर्द्धन्दु 
कुमार सिह का आभार कैसे न मानू क्योंकि इस शोध प्रबन्ध के पीछे की सत्तत्‌ 
प्रेरणा व प्रोत्साहन वे ही तो हैं। 


मैं अपने कुछ सहपाठियों विशेषरूप से शशिकान्त प्रसाद, 
राजेश रजन, आई0 एफ0 एस0, अवर सचिव, विदेश मत्रालय भारत सरकार, 
बन्दना त्रिपाठी एवं सुनीता वर्मा, सहायक विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार 
तथा बहन रेखा सिंह और पूनम सिह का तो मैं बहुत-बहुत आभारी हू जिन्होंने 
निरन्तर मेरे शिथिल प्रयासों को गति प्रदान की और यदा-कदा उलझनपूर्ण ग्रन्थियों 
को सुलझाने में तथा शोध को परिष्कृत रूप में लाने में सहायता की है, जिससे 
यह शोध कार्य यथार्थ के धरातल पर आ सका। इसके अतिरिक्त सहपाठियों एव 
मित्रों की एक लम्बी सूची है जिसका पूरा नाम्ना उल्लेख तो सम्भव नहीं है 


लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन मेरा पुनीत कर्तव्य अवश्य है। 


परिचय 


(एर7०0प८एणा) 


मैं, जब एम0ए० में पढ़ रहा था तो प्रो" एसएएन लाल का 
लोक वित्त पर सात-आठ व्याख्यान तन्मयता से सुनने के बाद मन में यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि राजकोषीय घाटा जो ॥99॥ से आर्थिक सुधारों की धुरी रहा है 
क्या वह वास्तव में इतना दोषपूर्ण रहा है कि उसमें कमी अथवा नियत्रण की 
बाद हमेशा से की जाती रही है। इस जिज्ञासा ने भविष्य में शोध करने की 
उत्कठा जागृत की और परिणामस्वरूप मैंने “भारत में 980 से राजकोषीय छांटा 
तथा उसके नीतिगत निहितार्थों का एक अध्ययन!” (4 5धप्रतए ०#5०9॥ 6९॥०६ 
बात (5 एणा०ए ॥शज्ञाल्याणा ॥ धाताब 50०० 4980)शीर्षक पर शोध कार्य 


करना प्रारम्भ किया । 


सामान्य तौर पर ॥990 का आर्थिक सकट कोई अल्पकालिक 
प्रतिभास नहीं था बल्कि आयातों में वृद्धि, ऋण सेवाओं में खराब प्रबन्धन तथा 
अनिवासी भारतीयों के द्वारा विदेशी विनिमय के निकासी के दीर्घकालिक सचयी 
परिणामों की परिणित थी। वास्तव में इस आर्थिक सकट का बीजारोपण 
चौधरीचरण सिह के प्रधानमत्रित्त काल में ही हो गया था जबकि कृषि क्षेत्र में 
भारी अनुदान की प्रक्रिया प्रचलित हुई, जिससे राजस्व खाता ऋणात्मक होना प्रारम्भ 
हो गया। कालान्तर में इस प्रकार के नकारात्मक चरों ने आर्थिक स्थिति को 


खराब करने में संचयी भूमिका निभायी । 


जहा तक राजकोषीय घाटे का प्रश्न है यह अपने आप में 
बुरा नहीं है बल्कि इस पर निर्भर करता है कि राजकोषीय घाटे का गुणात्मक 
और मात्रात्मक पहलू क्‍या है? यदि राजकोषीय घाटे का वित्तीयन नयी मुद्य के 
निर्गमन अथवा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के द्वारा हो रहा है तो इससे मौद्रिक माग 
सृजित होगी, जो अतत* मुद्रा स्फीति को जन्म देगा एवं जनता के ऊपर अनिवार्य 
स्वभाव का स्फीतिक करारोपण होगा । स्फीतिक करारोपण की क्‍या सीमा होगी 
यह इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था स्फीति की कितनी दर को 
सुरक्षित मानती है। अतएव मुद्रा निर्गमन की वह सीमा जिस पर मुद्रा स्फीति की 
दर उसकी सुरक्षित सीमा को पार कर जाये तो राजकोषीय घाटा पोषणीय नहीं 
होगा। तदुनुसार यदि राजकोषीय घाटे का वित्तीयन बाजार उधारी से किया गया 
तो राजकोषीय घाटा अपोषणीय होगा जबकि ब्याज की दर सकल घरेलू उत्पाद 
की वृद्धि दर से अधिक हो, जब राजकोषीय घाटे की पूर्ति विदेशी ऋण के 
माध्यम से होती है तो राजकोषीय घाटा पोषणीय होगा यदि निर्यात की वृद्धि दर 


ब्याज दर से अधिक हो । 


समय-समय पर राजकोषीय घाटे को न्‍्यून एवं नियत्रित करने 
की चर्चा अर्थव्यवस्था में होती रहती है। इस विषय पर यह सदर्भित है कि इसके 
लिये समग्र रूप से राजस्व प्रबन्धन, व्यय प्रबन्धन और सार्वजनिक ऋण प्रबन्धन 
पर विचार किया जाये । जहाँ एक तरफ दायित्व विहीन राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 


एवं अनुत्पादक व्ययों में कमी राजकोषीय घाटे में प्रत्यक्ष रूप से कमी उत्पन्न 


करेगी वहीं सार्वजनिक ऋण की पोषणीयता भी परोक्ष रूप से राजकोषीय घाटे को 
फलदायी बनाने में अह भूमिका निभायेगी । 


यह शोध कार्य 980 से रजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति, 990 
के आर्थिक सकट के कारणों (विशेष रूप से राजकोषीय घाटे के सदर्भ में), 
राजकोषीय घाटे के नीतिगत निहितार्थों, प्रभाव और इसकी पोषणीयता पर प्रभावी 
प्रकाश डालता है। इसी उद्देश्य से मैने पहले अध्याय में '99॥ का आर्थिक सकट 
तथा सरकारी कदम” का अध्ययन किया है। दूसरे अध्याय का साराश 'समष्टिगमत 
असतुलन तथा राजकोषीय सकट' है जिसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था में राजकोषीय 
सकट के सदर्भ में महत्वपूर्ण समष्टिगत असन्तुलनों पर विस्तृत चर्चा की गयी है। 
तीसरे अध्याय 'बजट सम्बन्धी घाय-धारणा तथा वैकल्पिक माप' में छाटे के 
विभिन्‍न सिद्वान्तों को आलोकित किया गया है। चौथे अध्याय भारत में “बजटीय 
घाटा की प्रवृत्ति तथा सरकारी प्रयास' के अन्तर्गत घाटे की प्रवृत्ति तथा इसे कम 
करने हेतु द्वारा सरकार द्वारा क्रमबद्ध तरीके से उठाये गये कदमों पर प्रभावपूर्ण 
रूप से विचार किया गया है। पाचवाँ अध्याय 'भारत में राजकोषीय सुधार, 
राजकोषीय घाटा तथा सार्वजनिक ऋण प्रबन्धन- समीक्षा' इस बिन्दु पर प्रकाश 
डालता है कि कैसे राजकोषीय घाटे का आशय मूलत सार्वजनिक ऋण से है 
और सार्वजनिक ऋण का उचित प्रबन्धन राजकोषीय घाटे को किस प्रकार 
सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। छठे अध्याय “निष्कर्ष” के अन्तर्गत शोध 


अध्ययन के निष्कर्ष रूप में महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार किया गया है। 


प्‌ 


इस विषय के विस्तृत कलेवर के दृष्टिगत, इस शोध प्रबन्ध में विद्वान लेखकों, 
अध्येताओं एवं समीक्षाओं से प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन ग्रहण किया गया है। 
जो भी शेष रहा है और अभी अवशिष्ट है, वह शोधार्थी की अपनी सीमाओं के 
कारण है। अन्य अध्येताओं का इस शोध प्रबन्ध की मान्यताओं एवं स्थापनाओं से 
पूर्ण सहमत ही होना अनिवार्य नहीं है। यह शोध प्रबन्ध यदि परिचर्चा एव 
विमर्श की सार्थक. और रचनात्मक शुरूआत करने में सफल हो सका तो शोधार्थी 


अपना श्रम सार्थक समझ सकेगा। 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 


अध्याय 
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99] का आर्थिक सकट तथा सरकारी कदम 
(0८णाएग्ा€ ('लडाड ए 99] 420 (:0एश+ावइशाई 569) 


एक वृहद आर्थिक सकट की पृष्ठभूमि पर 
भारत का वर्ष ॥99-92 का सघीय बजट जुलाई ॥99] में ससद 
में प्रस्तुत किया गया। जुलाई 99 में विदेशी मुद्रा कोष की मात्रा 
केवल 2500 करोड रू0 थी। जो वास्तव में केवल १5 दिनों की 
आयात आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकती थी। यह सकट केवल 
एक दिन में नहीं हुआ बल्कि वित्तीय वर्ष 990-9 के प्रारम्भ से 
ही विदेशी विनिमय कोष में लगातार कमी होना शुरू हो गया था जो 
कि मुख्यत आयातों में वृद्धि, ऋण सेवाओं में खराब प्रबन्धन तथा 
अनिवासी भारतीयों के द्वारा विदेशी विनिमय के निकासी के सचयी 
परिणामों की परिणित थी। यह आर्थिक समस्‍या खाडी सकट के 
फलस्वरूप आयातित तेलों की कीमतों में वृद्धि और पश्चिम एशिया 
से निर्यातों एवं आर्थिक सहायता में कमी के कारण और भी 
अभिप्रेरित हुई।' परिणामस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुलाई 990 
और जनवरी ॥99 में ऋण लेने तथा वर्ष ॥99 के ही दौरान सोने 
को विदेशों में गिरवी रखने और बेचने जैसे निराशाजनक उपायों के 


यम न मल 
। भारत सरकार - आर्थिक सर्वेक्षण 990 -9१, पेज सख्या -56 


बावजूद भी विदेशी विनिमय कोष लगातार कम होता रहा है और 
विदेशी विनिमय कोष की मात्रा उस न्यूनतम स्तर पर पहुँच गयी जहा 
पर यह न केवल उत्पादन और उपभोग के आयात आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिये बल्कि वाहय ऋण सेवा के लिये भी अपर्याप्त 
थी। इस आर्थिक सकट के दौरान वाहय ऋण में असाधारण वृद्धि हुई 
और मार्च 3998 के अन्त तक अर्थव्यवस्था का वाहय ऋण एवं 
जी0एडी0पी0 अनुपात बढ़कर न केवल 23 प्रतिशत हो गया बल्कि 
चालू खाते की प्राप्तियों के रूप में वाहय ऋण सेवा भी बढकर 2॥ 
प्रतिशत हो गया। विगत वर्षो में जो चालू खाते का चाय 
जी0डी0पी0 का लगभग 2 प्रतिशत था वह वर्ष 4990-99 के दौरान 


बढकर जी0डी0पी0 के लगभग 23 प्रत्तिशत से अधिक हो गया। 


तथ्यात्मक रूप से यह कहा जा सकता है 
कि विदेशी विनिमय कोष में हो रही लगातार कमी, वाहय ऋण/ 
जी0डी0पी0 अनुपात में होने वाली तीन्र वृद्धि तथा राजनीतिक 
अस्थिरता ने एक साथ मिलकर न केवल अनिवासी जमाओं में तीन्र 
कमी की बल्कि भारत के अन्तर्राष्ट्रीय साख का भी क्षरण किया। 


भारत की आर्थिक स्थिति को इस 
खतरनाक मोड तक पहुचाने में घरेलू स्थितिया भी बराबर की 


भागीदार थीं। केन्द्र सरकार का वर्ष ॥990-9 में आन्तरिक ऋण, 


जी0डी0पी0 का 54 प्रतिशत था तथा केन्द्र और राज्य का सम्मिलित 
रूप से ऋण, जी0डी0पी0 का 70 प्रतिशत था। वर्ष 990-9। में 
केन्द्र के कुल व्यय में सबसे बडे मद के रूप में ब्याज भुगतान था 
जिसका केन्द्र के कुल बजटीय व्यय में 2 प्रतिशत हिस्सा था। 
केन्द्र का सकल राजकोषीय घाट जो कि ऋण की मात्रा के विस्तार 
को मापता है, 990-9 में जी0डी0पी0 के 8 प्रतिशत से अधिक था 
जबकि केन्द्र और राज्य सरकार का सम्मिलित रूप से राजकोषीय 
घाटा जी0डी0पी0 के ॥ प्रतिशत से अधिक था। वर्ष ॥990-9 में 
केन्द्र का राजस्व घाटा जी0डी0पी० का 34 प्रतिशत जबकि मौद्रीकृत 
घाटा जो कि मुद्रा की पूर्ति म॑ वृद्धि के द्वारा व्यय का वित्तीयन 
करती है, इसी अवधि में जी0डी0पी0 का 3 प्रतिशत थी। अर्थव्यवस्था 
में सरकार के द्वारा लिये जाने वाले ऋण की लागत और सार्वजनिक 
निवेश के प्रतिफल के बीच में बहुत अधिक अन्तर था। दस वर्षों से 
अधिक समय से जी0डी0पी0 की सवृद्धि दर और विशेषत गैर कृषि 
आय में महत्वपूर्ण गतिवर्धन के बावजूद प्रत्यक्ष कर/ जी0डी0पी0 
अनुपात स्थिर रहा है। सब्सिडीज की मात्रा में हर तरह से वृद्धि हुयी 
जबकि समय की आवश्यकता थी कि राजकोषीय सावधानियों के 
साथ-साथ बेकार सार्वजनिक अपव्ययों पर नियत्रण किया जाया हाल 
के वर्षों में केन्द्र और राज्य सरकारों ने कई लोकप्रिय योजनाओं का 
सहारा लिया जिसके कारण फिर से राजकोषीय निकाय की व्यवहार्यता 


पर जोखिम उत्पन्न हुआ हैं। इन योजनाओं में से अधिकतर जैसे बैक 
ऋण और भूमि राजस्व को छोड देना, समानता की दृष्टि से न 
केवल अनैच्छिक बल्कि अधोगामी भी है। 


वर्ष 990-9॥ में कीमत स्तर की स्थिति 
भी समान रूप से आर्थिक सकट की सूचना दे रही थी। वित्तीय वर्ष 
3990-9। से लगातार थोक मूल्य सूचकाक ॥0 प्रतिशत से अधिक 
वार्षिक वृद्धि दर पर बना हुआ था और बिल्कुल यही प्रवृत्ति वित्तीय 
वर्ष 399-92 के शुरूआती चार महीनों में भी रही। प्राथमिक वस्तुओं 
विशेषरूप से खाद्यान्नों की कीमतों में 990-9 में १5 प्रतिशत से 
अधिक की वृद्धि देखी गयी। और इसमें 4990-94 के शीतकाल तक 
भी कोई कमी नहीं आयी। सबसे अधिक व्यवधान वाली स्थिति यह 
रही कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमिक फसलों के सदर्भ में मानसून 
अनुकूल होने के बावजूद कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि दिखायी 
पडी। 


अर्थव्यवस्था में आर्थिक सकट के अन्य लक्षण 
भी थे। 80 के दशक से ही निजी क्षेत्र में गैर कृषि रोजगार के 
वृद्धि दर में गिरावट उत्पन्न हुई एवं अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण रूप से 
रोजगार की वृद्धि दर जो कि 70 के दशक में 2१ प्रतिशत थी 


983-87 के मध्य गिरकर केवल 55 प्रतिशत रह गई।” यहाँ तक 
कि सकल घरेलू बचत दर जो कि १970 के दशक में प्रभावशाली 
रूप से बढी वह भी ॥980 के दशक के दौरान स्थिर हो गयी। 
बचत दर 80 के दशक में आधे से भी कम हो गयी। बचत दर 
980-8 में जो 45 प्रतिशत थी ॥990-9 में छटकर केवल १7 
प्रतिशत रह गयी। 980 के मध्य से केन्द्र सरकार अबचत की स्थिति 
में थीं। निबल पूजी अन्त प्रवाह जो कि 3970 के दशक में 
जी0डी0पी0 के सम्बन्ध में नगण्य था, 990-9। के दौरान यह 


जी0डी0पी0 का 24 प्रतिशत हो गया। 


80 के दशक के अन्त में और 90 के दशक के 
प्रारम्भ में राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक समस्या को और भी 
बदतर बना दिया। स्थिरीकरण कार्यक्रम चलाने के लिये यह आवश्यक 
है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा वाला प्रशासन हो और यह तभी सम्भव 
है जबकि सरकार की निरन्तरता बनी रहें, यदि ऐसा नहीं है तो कोई 
भी राजकोषीय सुधारात्मक कार्यक्रम चलाना सरकार के लिये मुश्किल 
होगा। आर्थिक संकट के दौरान दो वर्ष के अन्दर ही दो लोकसभा 
के चुनाव तथा केन्द्र में तीन सरकारे बनीं। इस प्रकार सरकार का 


अधिकाश समय चुनावी योजना को बनाने तथा उसको पूरा करने में 


» भारत सरकार - आर्थिक सलाहकार कमेटी क्री रिपोर्ट - 990 


लगा। जब चुनावों की निरन्तरता समाप्त हुई तो देश में मडल और 
मदिर-मस्जिद जैसे विवादों से राजनीतिक तनाव का दौर शरू हो 
गया। परिणामस्वरूप पंजाब, असम, जम्मूकश्मीर जैसे राज्यों में 
राजनीतिक लडाईया शुरू हुई जिसने निश्चित तौर पर पहले से 
अधिभार वाले राजकोष पर अधिक बित्तीय बोझ उत्पन्न किया। 
सामान्य तौर पर बजट का प्रस्तुतीकरण प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को 
किया जाता हैं किन्तु 499-92 'का केन्द्रीय बजट पाच महीने विलम्ब 
से 24 जुलाई 499 को प्रस्तुत किया गया। बजट के प्रस्तुतीकरण के 
विलम्ब ने जहाँ एक तरफ विदेशी निवेशकों में गलत प्रभाव डाला 
वहीं दूसरी तरफ घरेलू ससाधनों का भी बजटीय आवंटन स्थगित 


करना पडा, जिसके कारण आर्थिक सकट और भी गम्भीर हो गया। 


सकट की प्रवृत्ति: भूत और वर्तमान 


आर्थिक आयोजन के प्रारम्भिक तीन दशकों 
में भारत में आर्थिक सकट का प्रमुख कारण पूर्ति में कमी रही है। 
भारत में सर्वप्रथम प्रभावी आर्थिक सकट 60 के दशक के मध्य में 
उत्पन्न हुआ जिसके प्रमुख कारण के रूप में सूखे से उत्पन्न बिहार 
में 4965 और 966 के अकाल को माना जाता हैं, सूखे के कारण 
घरेलू खाद्यान्नों की पूर्ति में तीब्र कमी और आयातित खाद्यान्नों के 
माग में तीज वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय कोष पर दबाव 


बढ़ा तथा साथ ही जून ॥966 में होने वाले रूपये के अवमूल्यन स॑ 
सार्वजनिक निवेश और औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आयी। 962 
में भारत और चीन तथा १965 में भारत और पाकिस्तान युद्धों ने 
आर्थिक ससाधनों की दिशा बडे पैमाने पर आम जनता के विकास से 
विवर्तित करके रक्षा व्यय के उद्देश्यों की तरफ मोड दिया। एक 
तरफ एम0एस0 स्वामीनाथन के प्रभावी प्रयासों से उत्पन्न हरित क्रान्ति 
से कृषि उत्पादों में तीब्र वृद्धि तथा दूसरी तरफ औद्योगिक मदी के 
परिणामस्वरूप सापेक्षिक रूप से कृषि उत्पादों की माग में कमी रहीं 
जिसके कारण मुद्रा स्फीति की दर शुरूआती समय में जो काफी 
ऊची थी बाद में कम हो गयी। दूसरा बडा आर्थिक सकट 70 क॑ 
दशक के मध्य में उत्पन्न हुआ जब प्रथम तेल सकट १976 के साथ 
दो क्रमागत फसलों के उत्पादन में तीब्र कमी आयी। इस समय 
खाद्यान्न और तेल की कीमतों में वृद्धि के दोहरे दबाव के कारण 
मुद्रा स्फीति की दर में तीब्र वृद्धि हुई जो कि लगभग 20 प्रतिशत 
से भी अधिक थी। दूसरे तेल सकट तथा १979-80 के तीब्र गम्भीर 
सूखे के सयोग ने 80 के दशक के प्रारम्भ में ही तीसरे बडे आर्थिक 
सकट को जन्म दिया। उपरोक्त सभी आर्थिक सकट की अवधि में 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ऋण लिया गया जिससे विदेशी 
विनिमय कोष में वृद्धि हुई 


योजनाओं के प्रारम्भिक काल में उत्पन्न 
सभी बडे आर्थिक सकटों का मूलभूत कारण पूर्ति मे कमी रहा हैं 
जिसमें कृषि उत्पादों की विशेष भूमिका रही है और यह पूर्ति मे 
कमी ही उच्च मुद्रा स्फीति और विदेशी विनिमय कोष में कमी का 
प्रमुख कारण बनी। साधारणत मुद्रा स्फीति में वृद्धि खाद्यान्नों की मांग 
एव पूर्ति के मध्य असन्तुलन तथा आयातित माग में तीब्रीकरण के 
परिणामस्वरूप होता हैं। योजनाकाल के प्रारम्भिक दशकों में उत्पन्न 
आर्थिक सकट की तरह 99] का आर्थिक सकट किसी पूर्ति पक्ष की 
असफलता का परिणाम नहीं थी। ॥988 से ॥994 के बीच कृषि 
उत्पादद की स्थिति काफी अच्छी थी। बल्कि ॥987 के सूखे को 
शताब्दी का सबसे खराब सूखा माने जाने के बावजूद भी यह 
399-92 की अवधि में कृषि उत्पादन में कमी का कोई विशेष 
कारण नहीं बना। 979-80 में अन्न तथा कृषि उत्पादन में क्रमश 2 
4 प्रतिशत और 08 प्रतिशत की ही कमी परिलक्षित हुई। 987-88 
में खाद्याननों की प्रति व्यक्ति निबल उपलब्धता 45 ग्राम प्रतिदिन थी 
जबकि यह 979-80 में 40 ग्राम तथा 966-67 में 40 ग्राम 
प्रतिदिन थी। 80 के दशक के अन्तिम चरण में अन्तर्राष्ट्रीय तेल की 
स्थिति भी अनुकूल थी। निश्चित तौर पर 990-9॥ के खाडी सकट 
ने अर्थव्यवस्था के तत्कालीन॑ विदेशी विनिमय कोष की अल्पता को 
और भी बदतर बना दिया किन्तु केवल इस कारण को तत्कालीन 


आर्थिक समस्या के प्रमुख कारण के रूप में देखना अनुचित होगा। 
तत्कालीन समय में उपलब्ध सभी सकेतकों से यह प्रतिबिम्बित था कि 
बिना खाडी सकट के भी भारतीय अर्थव्यवस्था 399-92 में एक 


खराब स्थिति में होती। 


१99 के आर्थिक सकट की प्रवृत्ति को 
समझने के लिये यह आवश्यक है कि 70 के दशक और 80 के 
दशक के सवृद्धि में तुलगा और अन्तर किया जाय। 980 के दशक 
में अर्थव्यवस्था का निष्पादन जी0डी0पी०0 सवृद्धि दर और विनिर्माण 
सवृद्धि दर के सन्दर्भ में 970 के दशक की तुलना में ज्यादा अच्छा 
था। 80 के दशक में वास्तविक जी0डी0पी0 का औसत वार्षिक 
सवृद्धि दर 55 प्रतिशत था जो कि 70 के दशक के 34 प्रतिशत से 
कहीं अधिक था। विनिर्माण सवृद्धि दर 90 के दशक की तुलना में 
3980 के दशक में लगभग दुगुना था। यहा तक कि 70 के दशक 
में औसत सकल निवेश दर जो ॥9 प्रतिशत था, 80 के दशक में 
साधारणतया बढकर 29 प्रतिशत हो गया किन्तु 80 के दशक में 
अर्थव्यवस्था का निष्पादन बहुत ही अच्छा था। अस्सी के दशक में 
निवेशों के वित्तीयन में महत्वपूर्ण बदलाब आये। स॒त्तर के दशक की 
तुलना में सर्वप्रथण 80 के दशक में विदेशी पूजी में विश्वास किया 
गया जबकि 70 के दशक में घरेलू निवेश का वित्तीयन अधिकतर 


घरेलू बचत के द्वारा ही किया जाता था। 70 के दशक के उत्तरार्द्ध 
में निबल पूजी वाहय प्रवाह की स्थिति थी विशेष रूप से 
975-76,976-77 और १977-78 तीन क्रमिक वर्षो में घरेलू बचत, 
घरेलू निवेश की तुलना में अधिक थी जिसके कारण पूजी का वाहय 
प्रवाह सम्भव हुआ। 80 के दशक में विशेष रूप से अन्तिम वर्षो 
(989-90) में पूजी प्रवाह की स्थिति 70 के दशक की तुलना में 
बिल्कुल विपरीत हो गयी, 989-90 में अर्थव्यवस्था में घरेलू निवेश 
का लगभग ॥0 प्रतिशत से अधिक निबल पूजी अर्न्तप्रवाह हुआ। 
3980 के दशक में विदेशी ऋण की सरचना में भी परिवर्तन हुआ 
जहा 70 के दशक में भारत का वाहय ऋण का भुगतान विदेशी 
सरकारें और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तोय एजेन्सीया (विश्व बैंक इत्यादि) 
रियायती ब्याज दर पर मुख्यत दीर्घकालीन सस्थागत ऋण के रूप में 
उपलब्ध कराती थी। वहीं 80 के दशक में दीर्घकालीन सस्थागत वित्त 
और रियायती ऋणों के हिस्सों में कमी आयी जबकि अल्पकालीन 
व्यवसायिक ऋणों में वृद्धि हुई। 


सार्वजनिक निवेश के वित्तीयन में एक 
बहुत बड़ा बदलाव आया। ॥976-77 में सकल सार्वजनिक निवेश का 
लगभग आधे हिस्से (49 प्रतिशत) का वित्तीयन सार्वजनिक बचत के 


माध्यम से होता था। 98-82 में इस अनुपात में कमी आयी और 
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यह गिरकर 43 प्रतिशत हो गया, 989-90 में यह अनुपात सकुचित 
होकर केवल ॥6 प्रतिशत ही रह गया। इस प्रकार सार्वजनिक निवेश 
के 80 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा अब आन्तरिक और वाहय क्षेत्र 
के ऋणों के माध्यम से पूरा होने लगा। सरकार जो कि उचित रूप 
से 70 के दशक से सकारात्मक” वास्तविक बचत कर्ता के रूप में 
थी ॥983-84 से इसकी भूमिका नकारात्मक बचतकर्ता के रूप में हो 
गयी। परिणामस्वरूप सरकार अब सम्पूर्ण निवेश का वित्तीयन ऋण 
लेकर करने लगी इतना ही नहीं यह वर्तमान व्ययों के वित्तीयन के 
लिये भी ऋण का सहारा लेने लगी। 


मुद्रा स्फीति के सन्दर्भ में 80 के दशक 
में एक और सरचनात्मक परिवर्तन हुआ। प्रारम्भिक वर्षो में मुद्रा 
सस्‍्फीति की दर अच्छी और खराब कृषि वर्षों के मध्य दोलन करती 
थी। जिस वर्ष कृषि उत्पादन में कमी होती थी, मुद्रा स्फीति की दर 
बढ जाती थी और अच्छे कृषि वर्षो में यह पुन कम हो जाती थी 
अथवा कृषि और गैर कृषि आय के विभेदात्मक सवृद्धि दर पर निर्भर 
करती थी। यह चलन 80 के दशक में दूट गया। 80 के दशक से 
किसी भी वर्ष में कीमत स्तर में न तो कमी आयी और न॑ ही यह 
स्थिर रहा। बल्कि 983-84 और १988-89 में जब कृषि उत्पादन में 


क्रमम ॥4 प्रतिशश और 2। प्रतिशत की वृद्धि हुई तो भी मुद्रा 


स्फीति की दर क्रमश 7 प्रतिशत और 6 प्रतिशत के उच्च स्तर पर 
बनी रही। इसी प्रकार जब 987-88 में कृषि उत्पादन में ॥ प्रतिशत 
की गिरावट दर्ज हुई तो थोक मूल्य सूचकाक में ॥ प्रतिशत की 
वृद्धि दर्ज की गयी। अच्छे या खराब वर्षो में कीमतों की यह 
अनुत्क्रमणीयता सकारात्मक कीमत प्रत्याशा में निहित है जो कि पूर्ववर्ती 
वर्षो में अत्यन्त ही कम थी। यह एक अशुभ सकेत हैं क्‍योंकि इस 
बात की सम्भावना अधिक है और विकासशील देशों का अनुभव भी 
इस बात की पुष्टि करता है कि मूल्य स्तर की सकारात्मक प्रत्याशा 
अधिस्फीति में अन्तत परिवर्तित हो जाती है।* 


सरकारी प्रतिक्रिया: मूलभूत प्रत्यागम 

उपरोक्त भयकर परिस्थितियों की विरासत 
के साथ केन्द्र में जून ॥99 में सरकार का गठन हुआ जिसने विगत 
चार दशकों से चली आ रही सम्पूर्ण आर्थिक नीति के सरचनात्मक 
समायोजन के निर्णय की घोषणा की। तत्कालीन वित्त मत्री डा0 
मनमोहन सिह के अनुसार समस्या की जड प्रत्यक्ष रूप से तथा दृढ़ 
तरीके से समष्टि आर्थिक असन्तुलन तथा निवेश की अल्प उत्पादकता, 
विशेष रूप से भूतकाल में किये गये निवेश के खराब प्रतिफल की 


3 बीएबी0 भट्टाचार्या, इडियाज इकोनामिक क्राइसिस डेप्ट बरडेन एण्ड स्टेबिलाइजेसन, पेज 
संख्या-0 


दर में समाहित है। अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन में सुधार के लिये 
सरकार ने 99-92 वित्तीय वर्ष में राजकोषीय समायोजन और 
समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया जिसके 
फलस्वरूप बाद में भी राजकोषीय दृढीकरण की स्थिति बनी रहे। इस 
प्रक्रिया में कम से कम तीन वर्ष या इससे अधिक का समय लग 
सकता है। अर्थव्यवस्था में समष्टि प्रबन्धन की दृष्टि से तेजी के साथ 
राजकोषीय घाटे में कमी, राजस्व घाटे को दूर करना और चालू खाते 
के घाटे को सतोषजनक स्थिति तक लाने का लक्ष्य रखा गया। 
सक्रमण की अवधि के दौरान सरकार ने गरीबों पर पडने वाले 
समायोजन के बोझ को कम करने की कोशिश की। सृष्टि आर्थिक 
स्थिरीकण और राजकोषीय समायोजन समस्या के समाधान के लिये 
अकेले पर्याप्त नहीं हैं। सरकार का इरादा विदेशी निवेश और विदेशी 
तकनीक को प्रोत्साहित करके औद्योगिक उत्पादन की अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता और कुशलता में वृद्धि करना था। साथ ही साथ सरकार 
ने घरेलू अर्थव्यवस्था में फर्मों के आकार में वृद्धि की सीमा तथा 
प्रवेश पर प्रतिबन्धों को भी हटाने का निर्ण लिया। जिसके 
परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में प्रतियोगिता में वृद्धि होगी जो कि 
उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में सुधार और लागतों में कमी के लिये 
प्रेक का कार्य करेगी। घरेलू प्रतियोगिता में वृद्धि के साथ ही सरकार 
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ने विदेशी व्यापार और पूजी प्रवाहों पर लगे हुये प्रतिबन्धों को भी 
हटाने का निर्णय लिया। सरकार के अनुसार पिछली आयात प्रतिस्थापन 
नीति हमेशा सफल नहीं हो सकती कभी-कभी यह अविवेकपूर्ण हो 
जाती है। आधार भूत सरचना और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 
सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश प्रतिबन्धित होना चाहिए। 


समग्र रूप से नयी सरकार का आर्थिक 
दर्श, जैसा कि ॥99] के चुनाव में काग्रेस पार्टी मेनीफेस्टो द्वारा 
प्रस्तुत किया गया, प्रदर्शित करता हैं कि खुली अर्थव्यवस्था का 
समर्थन, व्यापार और उद्योग का विनियत्रीकरण, वित्तीय उदारीकरण और 
सार्वजनिक क्षेत्र के आकार में कमी करना। ये नीतियाँ विश्व बैंक 
और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के भी 


अनुकूल है।” 


व्यापार: विनिमय दर और औद्योगिक नीतिया 

जुलाई 399 में भारत सरकार ने व्यापार 
और औद्योगिक नीतियों में काफी अधिक परिवर्तन किया। जो कि 
आने वाले वर्षो में सवृद्धि की सम्पूर्ण ब्यूह रचना में परिवर्तन करेगा। 
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सरकार ने सरचनात्मक समायोजन के लिये 
सबसे महत्वपूर्ण कदम निर्यात अनुदान के उन्मूलन तथा एक और तीन 
जुलाई 4994 को विनिमय दर समायोजन के रूप में उठाया। एक 
जुलाई 499] को अन्य विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष रूपये का लगभग 8 
प्रतिशत हास किया गया। इसी प्रक्रिया को आगे बढाते हुये 3 जुलाई 
994 को रूपये का पुन १0 प्रतिशत हास किया गया। यद्यपि 
सरकार ने इस इरादे की घोषणा की कि आने वाले समय में रूपये 
की विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास किया जायेगा। तत्कालीन 
वित्तीय वर्ष (99-92) के प्रारम्भिक पाच महीनों में रूपये की 
विनिमय दर में लगभग 33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुयी, जो कि 
सामान्य मुद्रा स्फीति दर से कहीं अधिक थी। रूपये की विनिमय दर 
का नामिनल और वास्तविक दोनों रूपों में हास हुआ। विनिमय दर में 
हास के दो मुख्य कारण देखे जा सकते हैं (॥) व्यापार सन्तुलन में 
सुधार (2) रूपये में पुर्नविश्वलनीयता और अनिवासी भारतीयों द्वारा 
पूजी का अत प्रवाह। 

विनिमय दर हास के पश्चात सरकार ने 
अनेक मदों के आयातों पर से प्रतिबन्धों को हटाने के लिये एक नयी 
व्यापार नीति की घोषणा की। मुक्त सामान्य लाइसेन्स का विस्तार 
अब अधिक वस्तुओं के लिये कर दिया गया, तथा आयातों और 
निर्यातों कों फिर से उदारीकृत कर दिया गया। आर0 ई0 पीए निर्यात 


मूल्य का 30 प्रतिशत आयात कर सकता है। नयी आर्थिक नीति का 
मुख्य लक्ष्य के तहत व्यापार को सचालित करने के लिये लाइसेन्स 
और मात्रात्मक प्रतिबन्धों की अपेक्षा कीमत तन्‍त्र पर अधिक बल 
दिया गणा। व्यापार नीति के एक महत्वपूर्ण अग के रूप में औद्योगिक 
नीति का प्रयोग किया गया जो कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के 
प्रारम्भ में प्रयुक्त की गयी औद्योगिक नीति से कहीं अलग थी। नयी 
औद्योगिक नीति औद्योगिक लाइसेंसिग, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी, 
सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों तथा एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक 
व्यापार, व्यवहार अधिनियम से सम्बन्धित थी। नयी औद्योगिक नीति के 
तहत तत्कालीन समय में 8 औद्योगिक क्षेत्रों को छोडकर बाकी सभी 
परियोजनाओं के लिये औद्योगिक लाइसेन्स की अनिवार्यता समाप्त कर 
दी गयी। लघु क्षेत्रों के आरक्षण को जारी रखा गया तथा इस क्षेत्र 
का विस्तार कुछ अन्य उद्योगों के लिये भी किया गया। 

प्रधान उद्योगों में पूजी निवेश के लिये 
विदेशी भागीदारी को 5 प्रतिशत से अधिक करने पर स्वत सहमति 
हो गयी। निर्यातोन्मुख उद्योगों में विदेशी भागीदारी की सीमा को ॥00 
प्रतिशत तक सहमति दी जा सकती थी। अधिकतम 2 करोड रूपये 
तक की इक्विटी कैपिटल का 25 प्रतिशत से अधिक के आयात की 
स्वतः अनुमति थी। बे व्यापारिक कम्पनिया जो प्राथमिक रूप से 
निर्यातों से सम्बन्धित थीं, उन्हें भी विदेशी इक्विटी भागीदारी की 


॥7 


सुविधा दी गयी। यह आवश्यक नहीं है कि विदेशी इक्विटी प्रस्ताव, 
विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते के साथ हो। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों 
में मुख्यतः पूजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में एक करोड रूपये का एक 
मुश्त भुगतान, घरेलू बिक्रय और निर्यातों पर क्रमश 5 प्रतिशत और 
8 प्रतिशत रायलटी की विदेशी प्रौद्योगिकी सहकायता के लिये स्वत 
अनुमति दी गयी। 

नयी औद्योगिक नीति में 8 उद्योगों को 
सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित किया गया। सरकार ने निम्न 
प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक निवेश, लघ्यु और अविवेकपपूर्ण रूप से 
स्थापित उद्योगों, रूपण उद्योगों के सुधार, कम सामाजिक प्राथमिकता 
वाले अकुशल और अनुत्पादक क्षेत्रों और वह क्षेत्र जहा निजी क्षेत्र 
पर्याप्त रूप से विकसित हो सकता था, इनके लिये पुर्ननिरीक्षण का 
कार्य प्रारम्भ किया। सरकार के अशधारिता के एक भाग को म्थुचुअल 
फण्ड, वित्तीय स्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों और 
सामान्य जनता के पक्ष में विवर्तित किया गया। सार्वजनिक उपक्रम के 
प्रबन्धन को अधिक व्यवसायिक और स्वायत्त बनाया गया। एम0 
आरएटी0पी0 कानूनों में सशोधनों के बावजूद एकाधिकारी पूजी और 
बडे औद्योगिक गुहों से व्यापार व्यवहार पर प्रतिबन्ध के लिये बडे 
कानून अस्तित्व में थे। 


नीतिगत परिवर्तन की दिशा में सरकार ने 
एक कदम आगे बढाते हुये वित्तीय क्षेत्र को अग्नरिमों पर ब्याज दर 
की सीलिग को हटाकर अशात्मक रूप से उदारीकृत कर दिया। 
व्यवसायिक बैंकों को भी यह स्वतन्त्रता दी गयी कि दिये गये अग्रिमों 
पर ब्याज दर को एक स्थिर दर से अधिक कर सकें। न्यूनतम ॥5 
प्रतिशत तक अग्रिम दरों के निर्धारण की अनुमति जो बाजार की माग 
तथा पूर्ति की स्थितियों और अग्रिमों का साख के ऊपर निर्भर करती 
है, सरकार ने विकास बैंकों और अन्य वित्तीय सस्थानों को दी। 
निगम ऋण पत्र और बाण्डों पर ब्याज दर को विनियत्रित किया गया, 
किन्तु जिसे राजकोषीय रियायत मिलती थी, उन्हें यह सुविधा नहीं दी 
गयी। 


सरकार का मूल लक्ष्य यह प्रदर्शित करता 
है कि वह धीरे-धीरे बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो 
रही है। यद्यपि कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र से 
दूर जा रहा है। भविष्य में अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र 
एक लम्बे समय तक एक निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकेंगे। साथ 
ही साथ सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि वह न केवल 
विदेशी व्यापार और पूजी को बल्कि विदेशी प्रौद्योगिकी को भी 
प्रोत्साहित करेगी। स्वतन्त्रता से भारतीय आर्थिक नीति के दो प्रमुख 


स्तम्भ, सार्वजनिक क्षेत्र की निणयिक भूमिका और स्वनिर्भरता बहुत 
अधिक समय तक प्रचलन में नहीं रह सकी। आर्थिक आयोजन को 
जारी रखा गया, किन्तु समयानुरूप इसके क्षेत्र और लक्ष्य में परिर्वतन 
किया गया। 

नयी औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में 
निवेश की सीमा पहले से काफी कम रही। निजी निवेश के 
विनियत्रीकरण, एकाधिकार, पूजी और विदेशी पूजी के प्रयोग के 
बावजूद निजी निवेश के लिये स्वत कोई दीर्घकालिक योजना नहीं 
बनायी गयी। जापान और दक्षिण कोरिया की तरह भारत में भी 
निर्देशात्मक नियोजन को सबसे अच्छी नियोजन प्रणाली माना जा सकता 
है। ऐसी नियोजन प्रणाली में मात्रात्मक नियत्रण की अपेक्षा ससाधनों 
के आवटन और पुनर्वितरण के लिये कीमत तन्त्र प्रक्रिया अधिक 
कारगर सिद्ध होती है। राजकोषीय और मौद्रिक नीति विशेषत मौद्रिक 
नीति, बाजारोन्मुख मिश्रित अर्थव्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाती हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बेंक प्रत्यागम 


यद्यपि कि सरकार इस बात पर प्रकाश 
डालती है कि भारत में नव आर्थिक सुधार घरेलू परिस्थितियों से 
प्रारम्भ होती है, किन्तु यहाँ एक सामान्य धारणा है कि भारत में नव 
आर्थिक नीतियों में वाहय क्षेत्र का प्रभाव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा 


करता है। भारत में नव आर्थिक नीति पर वाहय प्रभाव डालने वाले 
तीन स्रोतों की चर्चा करना अनिवार्य होगा। प्रथम-आई0एम0एफ0 ओर 
विश्व बैंक दोनों ही लम्बे समय से भारत की आर्थिक नीतियों के 
आलोचक रहे हैं। ये दोनों सस्थाए भारत के घरेलू और वाहय 
आर्थिक नीतियों में मौलिक सुधार के पक्षधर थे। अब जबकि भारत 
एक खतरनाक स्थिति तथा गहरे आर्थिक सकट में था तो ऐसे समय 
में दोनों सस्थाओं की विचारधारा एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती 
है। द्वितीय-80 के दशक में विश्वव्यापी रूप से अनेक देशों का 
झुकाव बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ हुआ, विशेष रूप से औद्योगिक 
और विकासशील देशों के मध्य औद्योगिक बाजार अर्थव्यवस्था के साथ 
नजदीकी सम्बन्ध कायम होने से। तृतीय-पूर्वी यूरोप और सोवियत रूस 
में आर्थिक आयोजन के ध्वस्त होने के पश्चात बाजार अर्थव्यवस्था 
की तरफ तीब्र सक्रमण हुआ जिसके कारण भारत में समाजवाद और 
नियोजन को एक जोरदार झटका लगा। 

अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनो ही 
विकास के लिये मूलत नव क्लासिकी सवृद्धि माडल का समर्थन 
करते है। नव क्लासिकी अर्थशास्त्री न केबल आर्थिक नियोजन को 
अस्वीकार करते है बल्कि कीन्स की स्थिरीकरण नीति की वैधता पर 
भी प्रश्न चिन्ह लगाते है। नव क्लासिकी अर्थशास्त्री नियोजन और 
सार्वजनिक व्यय की निम्न बिन्दुओं के आधार पर आलोचना करते है- 
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()) नियोजन, कीमतों में विकृत, ससाधनों का गलत आवटन और 
कल्याण तथा सवृद्धि को मदित करता है। (2) सार्वजनिक निवेश, 
निजी निवेश को बलात्‌ कम कर देता है, जबकि निजी निवेश के 
पास तुलनात्मक रूप से अधिक उत्पादकता होती है। (3) सार्वजनिक 
व्यय के कारण मुख्य रूप से होीनार्थ प्रबन्धन के द्वारा स्फीति प्रभाव 
उत्पन्न होता हैं। (4) समाज कल्याण निजी बचत, कार्य की प्रेरणा 
और श्रम उत्पादकता पर अवमन्दित प्रभाव डालता है। (5) करारोपण 
उत्पादन और अर्जन की प्रेरणा में कमी करता है (6) राजकोषीय 
घाटा और सार्वजनिक ऋण इण्टर जनरेशनल इक्विटी को भी प्रभावित 
करता है। 

क्रियात्मक स्तर पर विश्व बैंक और 
आई0एम0एफ0 स्वतन्त्र व्यापार, आयातों पर कम प्रशुल्क, विदेशी पूजी 
और प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन, करारोपण और सार्वजनिक व्यय में 
कमी, अनुदान का उन्मूलन, सैनिक व्ययों पर प्रतिबन्ध, मुद्रा और साख 
पर नियत्रण, वित्तीय सस्थानों का उदारीकरण, उत्पादन उपभोग और 
विनियोग पर मात्रात्मक प्रतिबन्धों का समाप्तिकरण, ससाधनों के 
आवटन के लिये बाजार क्रियान्वयन (कीमत तत्र) पर विश्वास और 


विनिमय नियत्रण के उन्मूलन का समर्थन करता है।' 


१ स्थिरीकरण पर विश्व बैंक के विचार की व्याख्या 4988 और १99॥ की रिपोर्ट में। 


वैश्विक आर्थिक निकाय में वर्तमान 
व्यवस्था के अन्तर्गत आई0एम0एफ0 एक अन्तिम ऋणदाता के सहारे 
के रूप में कार्य करता है। जब एक सदस्य देश अपने भुगतान 
सन्तुलल॒ की समस्याओं का प्रबन्धन नहीं कर पाता तो, यह 
आई0एम0एफ0 से ऋण के लिये सम्पर्क करता है। ऋण प्राप्त करने 
के लिये आवश्यक होता है कि सदस्य देश अपनी आर्थिक नीतियों में 
सुधार करेंगे। सदस्य देशों द्वारा अपनी नीतियों में सुधार और मानक 
आई0एम0एफ0 के द्वारा सस्तुत किये जाते हैं, जिसे आई0एम0एफ0 की 
ऋण शर्त कहा जाता है। आई0एम0एफ0 की यह शर्त ऋण लेने वाले 
देश की आर्थिक स्थिति और ऋण की मात्रा के आधार पर 
समय-समय पर परिवर्तित भी हो सकती है। नीतिगत सुधार 
सामान्यत निम्न बिन्दुओं का समर्थन करता है। 
()) बैंक साख, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक उपक्रमों पर 

प्रतिबन्ध। 

(2) राजकोषीय घाटे के आकार में कमी। 
(3) विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का हास। 
(4) विदेशी व्यापार और पूजी तथा घरेलू कीमतों और बाजारों पर 


लगे हुए नियत्रणों का हटाया जाना। 


*डेल (98) 
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उपरोक्त नीतियों का लक्ष्य व्यापार घाटे में 
कमी करना, वाहय पूजी अन्त प्रवाह, मुद्रा स्फीति में कमी तथा 


निवेश की उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि करना है। 


आई06एम0एफ0 की तरह विश्व बैंक के 
पास कोई मानक कार्यक्रम या स्वृद्धि मॉडल नहीं होता। विश्व बैंक 
के पास आईएएमएएफ0 की तुलना में विकास की एक विस्तृत 
अवधारणा हैं। विश्व बैंक पर्यावरण के सरक्षण, गरीबी के निराकरण, 
मानव ससाधनों के विकास, जीवन की गुणवत्ता और रहन-सहन के 
स्तर आदि जैसे विभिन्‍न पहलुओं पर ध्यान देता हैं, जो कि सामान्य 
आर्थिक विकास से सम्बन्धित होते हैं। फिर भी विश्व बैंक स्वतन्त्र 
बाजार, विनियत्रीकरण, स्वतन्त्र व्यापरा और पूजी अन्त प्रवाह तथा 
अर्थव्यवस्था में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करता है। 
99 में विश्व बैंक नें बाजार समर्थक सरकार का समर्थन किया। 

भारत के सन्दर्भ में विश्व बैंक (॥987) 
नें नियत्रणों तथा उच्च वाहय सरक्षण जो कि आन्तरिक तथा वाहय 
प्रतियोगिता से बचाता हैं, को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिये कहा। 
विश्व बैंक ने यह भी कहा कि नियत्रणों का उन्मूलन न केवल 
इसलिये आवश्यक है कि यह ससाधन आवटन की कुशलता में वृद्धि 
करता है, बल्कि गरीबी में कमी भी लाता है। इसी का अनुकरण 


करते हुये विश्व बैंक ने भारत के सन्दर्भ में 4990 में एक रिपोर्ट 
तैयार किया, जिसमें भारत में आर्थिक नीतियों के विवाद (विशेष रूप 
से सरकारी नीतिया) पर विचार किया गया। इस रिपोर्ट में दिये गये 
प्रमुख तथ्यों तथा नीतियों की सस्तुतियों की व्याख्या अधोलिखित है।? 
भारत की व्यापार शासन प्रणाली में 
प्रशासनिक नियत्रण और प्रशुल्क ढाचा सरक्षण की उच्चतर दर के साथ 
विश्व में अत्यधिक मात्रा में प्रतिबन्धात्मक और जटिल निकाय के रूप 
था। नीतियों की विकृतता के कारण विनियोग की ऊची दर होने के 
बावजूद भी सवृद्धि दर काफी कम है। 80 के दशक में सरकार ने 
व्यापार पूजी और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में नियत्रणों और प्रतिबन्धों 
पर ढील देना प्रारम्भ किया। जिसके परिणामस्वरूप आगामी वर्षो में 
विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातों में वृद्धि हुयी। इसके बावजूद भी भुगतान 
सतुलन की स्थिति काफी खराब रही और इसका प्रमुख कारण आयात 
नियत्रणों में छूट नहीं बल्कि समष्टि आर्थिक असतुलन था। 80 के 
दशक के प्रारम्भ में विनिमय दर का सम्वर््ध और घरेलू माग में 
तीब्र वृद्धि सरकारी उपभोग व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुयी, 
जिसके कारण राजकोषीय घाटे में वृद्धि प्रारम्भ हो गयी। 80 के 
दशक की अवधि में प्रारम्भ किये गये सुधार मूलत, समस्याओं से 
सामन्जस्य नहीं रखते थे। सुधार बहुत ही सीमान्त रूप से ही प्रभावी 


? 'फाईमेन्सियल एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के सारांश पर आधिारित। फाईनिन्सियल एक्सप्रेस, 
नई दिल्‍ली, जुलाई 3,99। 
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हो सका। यह उच्च सरक्षण और व्यापार शासन प्रणाली के विकृत 
चरित्र को प्रभावी रूप से कम नहीं कर सका। 

3989-90 में भारत के नॉमिनल सरक्षण 
प्रशल्क औसत रूप से १॥7 प्रतिशत था, जबकि प्रभावी सरक्षण दर 
का परास -6 प्रतिशत (एल्मुनियम उत्पाद) से +62 प्रतिशत 
(सिन्थेटिक फाइबर) तक था। मध्यवर्ती वस्तुओं पर उच्च उत्पाद कर 
और बढती हुयी पूँजी लागतों के कारण प्रभावी सरक्षण दर से उत्पन्न 
होने वाला लाभ समाप्त हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 
आधी विनिर्मित इकाइयों के पास ऋणात्मक प्रभावी सरक्षण रहता है। 
यद्यपि कि मुक्त सामान्य लाइसेन्स योजना का विस्तार केवल ॥2 
प्रतिशत विनिर्मित वस्तुओं तक सीमित था, किन्तु 46 प्रतिशत वस्तुयें 
ऐसी थी, जो कि प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची में थी। व्यापार शासन 
प्रणाली में जो थोडा बहुत परिवर्तन हुआ उसनें केवल कृषि क्षेत्र का 
ही समर्थन किया न कि घरेलू बाजार और निर्यात के लिये वस्तुओं 
के उत्पादन को प्रेरणा दी। यद्यपि कि विनिमय दर में हास निर्यातों के 
लाभ में वृद्धि करता है, किन्तु यह भी निचले स्तर पर बना रहा 
क्योंकि घरेलू उत्पादन में विशेष वृद्धि नहीं हो पायी जिससे कि 
निर्यात में वृद्धि हो। निर्यात क्षतिपूरक योजना काफी जटिल रही और 
सामान्य तौर पर यह निर्यातों के प्रति उत्पादकों को प्रेरित नही कर 
सकी। 


एक कुशल, गतिशील और अन्तर्राष्ट्रीय रूप 
से प्रतियोगात्मक औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक है कि 
चल रही व्यापार प्रणाली में परिवर्तन करके एक सशोधित और अधिक 
एक रूपीय प्रशुल्क प्रणाली लागू की जाये। रिपोर्ट की सस्तुतियों के 
अनुसार सरक्षण के लिये प्रशुल्क की दर को कम करके औसत रूप 
से 20 प्रतिशत तक लाना चाहिये, तथा मात्रात्मक प्रतिबन्धों का 
चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन करना चाहिये। प्रथम चरण के रूप में 
केवल एक नकारात्मक सूची होनी चाहिये, और वे सभी वस्तुयें जो 
इस सूची के अन्तर्गत नहीं आती, उन्हें स्थानान्‍तरण आयात आपूरण 
लाइसेन्स के द्वारा आयात की अनुमति दी जानी चाहिये। दूसरे चरण 
के रूप में सभी मध्यवर्ती और पूजीगत वस्तुओं को मुक्त सामान्य 
लाइसेन्स के अधीन लाना चाहिये। अन्तिम चरण के रूप में सभी 
उपभोगगत॒ वस्तुओं को आपूरण और मुक्त सामान्य लाइसेन्स के 
अधीन लाना चाहिये। आपूरण के माध्यम से क्रियान्वयन होने के 
कारण आयात निर्यातों के साथ जुडते है, जिसके फलस्वरूप भुगतान 
सन्तुलन की समस्या का निराकरण होता हैं। 

प्रशल्क में कमी भी सुधारात्मक प्रक्रिया 
का एक चरण है। प्रथम चरण में सर्वप्रथम मध्यवर्ती और पूजीगत 
वस्तुओं पर सरक्षण के लिये आरोपित प्रशुल्क को 20-40 प्रतिशत की 


सीमा से घटाकर औसत रूप से 30 प्रतिशत करना चाहिये। द्वितीय 
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चरण के दौरान उपभोगगत वस्तुओं के आयात को भी खुली सामान्य 
लाइसेन्स के अधीन लाना चाहिये तथा प्रशुल्क की दर सभी वस्तुओं 
के सन्दर्भ में 20 प्रतिशत ही आरोपित हो। 


अध्याय-2 


समष्टिगत असन्तुलग और राजकोषीय सकट-पृष्ठभूमि 


(३०० पराब्रॉ्ा०6 कराते एइटनों (क्‍वढा5 - छन्नटाएट्ाएएात ) 


अध्याय-। में हम लोगों ने भारतीय 
अर्थव्यवस्था के आधारभूत समष्टि- असन्तुलनों की बात की इस 
अध्याय में हम उन असन्तुलनों के नजदीकी कारणों तथा उनके निधीर्यो 
और उनके बीच अर्न्तसम्बन्धों की व्याख्या करेंगे। हम इस अध्याय की 
शुरूआत सवृद्धि परिदृश्य की समीक्षा से करते हैं तथा इसके सममष्टि 
असन्तुलनों पर पडने वाले प्रभावों को देखते है। 


सवृद्धि परिदृश्य 


आर्थिक आयोजन के प्रारभिक तीन दशकों 
(950-80) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की सतुलित सवृद्धि 
दर 35 प्रतिशत वार्षिक थी। लगभग 23 प्रतिशत प्रतिवर्ष जनसख्या 
वृद्धि के परिणामस्वरूप पूजीगत राष्ट्रीय आय (एांथरटव। 'ििश्माणातं 
[70076) में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से अत्यन्त ही अल्प वृद्धि 
हुयी, जो कि सारणी 27 में प्रदर्शित है। रहन-सहन का औसत स्तर, 
जिसे कि प्रतिव्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद के द्वारा मापा जाता हैं, 


950-54 की तुलना में 979-80 में 38 प्रतिशत परिवर्तित हुआ। 
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7950-5। की तुलना में 4979-80 में 38 प्रतिशत परिवर्तित हुआ। 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत का निष्पादन उपरोक्त सदर्भ में 
विश्व के अन्य विकासशील देशों से कहीं अधिक खराब था, यहा 
तक कि हमारे पडोसी देश चीन, पाकिस्तान और श्रीलका का भी 
निष्पादन हमसे अच्छा था। पूर्वी एशियाई देशो विशेष रूप से जिन्हें 
'पैसफिक टाइगर' की सज्ञा दी जाती है, का भी निष्पादन काफी उच्च 


स्तरीय था जैसा कि सारणी 22 में प्रदर्शित है। 


भारत में अच्छी कीमत स्थिरता होने के बावजूद 
भी प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के सदर्भ में भी निष्पादन अच्छा नहीं 
था। भारत के मुद्रा स्फीति की औसत दर प्रतिवर्ष 76 प्रतिशत थी, 
जो कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में कहीं कम थी (सारणी 
22)। ॥965 से 80 के दौरान भारत की तुलना में पाकिस्तान, 
श्रीलका, दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्‍्स और बाग्लादेश में 
मुद्रा स्फीति की दर कहीं अधिक थी। केवल चीन में इस अवधि के 
दौरान पूर्ण नियत्रित कीमत यत्र के क्रियान्वयन के कारण स्थिर कीमत 
स्तर था। 80 के दशक में चीन में उदारीकरण कौ प्रक्रिया प्रारभ होने 
से मुद्रा स्फीति की दर भारत के समतुल्य हो गयी। लैटिन अमेरिका 
में भी भारत की तुलना में उच्च मुद्रा स्फीति की स्थिति थी। 


१980 के दशक में उदारीकरण की धीमी प्रक्रिया के कारण 
सवृद्धि दर अत्यन्त ही कम थी, किन्तु उस समय भी औसत सव्ृद्धि 
निष्पादन में वृद्धि हो रही थी।' १980-90 की अवधि के दौरान 
जी0डी0पी0 की औसत वार्षिक संवृद्धि दर प्रारभिक तीन दशकों की 
35 प्रतिशत की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से बढकर 5१ प्रतिशत हो 
गयी थीं (सारणी 2व)। प्रति व्यक्ति यन0यन0पी0 की वार्षिक वृद्धि 
दर पहले की 2 प्रतिशत की तुलना में 80 के दशक मे प्रभावशाली 
रूप से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गयी। यह देखा गया कि 80 के 
दशक में भारत की दीर्घकालीन सवृद्धि दर का निष्पादन अन्य 
विकासशील देशों की तुलना में कहीं कम था (सारणी 22)। 

समय के अनुसार सवृद्धि की क्षेत्रगत 
स्थिति में परिवर्तन हुआ। सामान्य प्रत्याश के अनुरूप धीरे-धीरे सकल 
घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कम होता गया जबकि उद्योग और 
विशेष रूप से सेवाओं के हिस्से में तीन्न वृद्धि हुयी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर भारत की तुलना की जाये तो भारत की जी0डी0पी0 में कूषि 
क्षेत्र का हिस्सा कहीं अधिक रहा, जबकि इसी के ठीक विपरीत 
उद्योगों का हिस्सा कम रहा, यह शायद इसलिये है कि अन्य 
विकासशील देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति जी0एन0पी0 का 


स्तर कम रहा (सारणी 22)। अन्य विकासशील देशों के विकास के 


१ छ67 ब ए(वणएस्‍59फ6फए एीत९एल०्ालां ०फशालाएदड ॥ ॥08 श्षा्त ग्री्राइ७ ॥ 80009 
एणा० तंप्रागाड़ 09 06 शाप ॥श 0908025 0 छक्राशगाह, 5०४ एाशरधवप््षा। (987) 


उा 


सामान्य ढाँचे के विपरीत भारत के जी0डी0पी0 में सेवाओं का हिस्सा 
बहुत ऊँचा रहा, वह भी तब जब हम इसे प्रति व्यक्ति जी0एन0पी0 
के सन्दर्भ में देखें (सारिणी 22 तथा 2 3)। 
अन्य विकासशील देशों के साथ कुछ और भी विसगतियां हैं। 
अधिकतर विकासशील देशों में उत्पादन ढाचा और व्यवसायिक ढाँचे में 
परिवर्तन के मध्य एक नजदीकी समानता है (सारणी 23 और 24 
की तुलना) भारत में इसके विपरीत रूप से श्रम शाक्ति में कृषि 
का हिस्सा दुगुनें से अधिक हैं। उद्योगों और सेवाओं दोनो में रोजगार 
की तुलना में आय का सृजन अधिक रहा।* 
अस्सी के दशक में भारत क॑ क्षेत्रगत 
सर्वृद्धि के स्वरूप की दो प्रमुख बातें थी। प्रथम-कृषि और उद्योग के 
मध्य परम्परागत सम्बन्धों में बदलाव हुआ। विकास की प्रारम्भिक 
अवस्था में उद्योगों की सवृद्धि दर मुख्यत कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती 
थी, जहा से उसे कच्चे माल और मजदूरी कसतुयें प्राप्त होती थी। 80 
के दशक में कुल औद्योगिक उत्पादन की तुलना में कृषि आधारित 
उद्योगों के महत्व में सापेक्षिक रूप से कमी आयी और मजदूरी 
वस्तुओं के उत्पादन में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार की कम वृद्धि के 


कारण काफी अडचनें उत्पन्न हुयी। 
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सारणी 27 


जी0डी0पी0 और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (980-8। कीमतों पर) 
(औसत वार्षिक चक्रवृद्धि सवृद्धि दर, प्रतिशत में) 


जी0डी0पी0 न्न्किं 3 
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सारणी 22 


चयनित विकासशील देशों में संवृद्धि और मुद्रास्फीति 
अमेरिकी डालर 
989 
















प्रति व्यक्ति जी0एन0पी0 औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दर 


प्रतिशत) 


प्रौस चार्षिक | 965-80 १980- 
सर्वृद्धि दर 
(प्रतिशत) 965-89 
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सारणी 23 


चयनित विकासशील देशों में उत्पादन की सरचना 
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स्रोत - विश्व बेंक- वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 99॥ 


80 के दशक में कृषि और गेर कृषि क्षेत्र की 
सवृद्धि दरों में अन्तर बढता गया (सारणी 2)। द्वितीय, 80 के 
दशक में कृषि वस्तुओं के उत्पादन और सेवा क्षेत्र की आय के मध्य 
भी अन्तर बढता गया। प्रारम्भिक 3 दशकों में चवस्तुओं के उत्पादन 
और सेवाओं की आय के मध्य अन्तर लगभग १ प्रतिशत था, किन्तु 
80 के दशक में यह बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया। उपरोक्त दोनों 
तथ्यों में महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक निहितार्थ सम्मिलित है। विकास के 
सरचनात्मक मॉडल में कृषि ओर गैर कृषि क्षेत्र की सापेक्षिक रूप 
से धीमी सवृद्धि दर पर बचत दर, कर सचयतर और मुद्रा 

स्फीति की दर धनात्मक प्रभाग डालते हैं। 
उपरोक्त में से प्रारम्भिक दो चर विकृत नीतियों के कारण मूर्तरूप 
धारण नहीं कर पाते और अन्तिम चर उत्पादन के सम्बन्ध में रोजगार 
की अल्प सवृद्धि के कारण व्यवहार रूप प्राप्त नहीं कर पाता। सेवा 


आय और वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि के मध्य बढ़ता हुआ प्रभाव 
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मुद्रा स्फीति और भुगतान सतुलन दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव डालता 
है। 
जब हम भारत की आय के कम स्तर 
पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय तुलगा के आधार 
पर भारत में सकल घरेलू बचत और निवेश दर का स्तर पहले से 
ही उचित रूप में काफी अधिक था। हमारे पडोसी देशों में 
पाकिस्तान, श्रीलका और बांग्लादेश में आय के स्तर की तुलना में 
बचत की दर काफी कम थी (सारणी 25)। केवल अत्यधिक तीन्र 
गति से विकसित हो रहे विकासशील देशों में ही आय बचत और 
निवेश कौ दर भारत की तुलना में अधिक थी। चीन में लगभग 
भारत के समान आय के स्तर होने के बावजूद बचत और निवेश का 
स्तर भारत से अधिक था। 
यह एक दिलचस्प बात हैं कि तीकब्र गति से 
विकसित हो रहे देशों की तुलना में औद्योगिक देशों में बचत की दर 
काफी कम (जापान एक अपवाद के रूप में) है। ब्रिटेन और 


अमेरिका में भी बचत की दर भारत की तुलना में कम है। 


सारणी 2.4 


चयनित विकासशील देशों में लेबर फोर्स में क्षेत्रीय हिस्सा 


(प्रतिशत में) 


उद्योग 
4965 985-87 
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सारणी 25 


चयनित देशों में घरेलू बचत और निवेश (जी0डी0पी0 के प्रतिशत के 
रूप में) 
विकासशील देश | प्रति व्यक्ति 
जी0एन0पी0 
(अमेरिकी 
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स्रोत - विश्व बैंक वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 99॥ 










जी0डी0पी0 के सवृद्धि दर को या तो सकल 
घरेतू निवेश में वृद्धि के द्वारा या निवेश की उत्पादकता में वृद्धि के 
द्वारा त्वरित किया जा सकता है। सकल घरेलू निवेश दर में वृद्धि 
को घरेलू बचत दर अथवा निबल पूजी अन्त प्रवाह में वृद्धि के 
द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भारत में बचत दर जहा पहले से 
ही एक अनुकूलतम उच्च स्तर पर है वहा अल्पकाल में इसमें 
आश्चर्यननक ढग से वृद्धि करना एक कल्पना होगी। दूसरी तरफ 
निबल पूजी अन्त प्रवाह की उच्च दर ऋणात्मक व्यापार सतुलन की 
स्थिति में ऋण जाल उत्पन्न कर सकती है। हम लोगों ने देखा हे 
कि 80 के दशक के अन्तिम में निबल पूजी अन्त प्रवाह में बृद्वि 
एक खतरनाक भुगतान सन्तुलन की समस्या उत्पन कर दी थी 
इसलिये जी0डी0पी0 में वृद्धि करने क॑ लिये सबसे अच्छा विकल्प 
निवेश की उत्पादकता में अल्प मात्रा में वृद्धि को स्वीकार किया 
गया। औसत निबल स्थिर पूजी“ निबल घरेलू उत्पाद अनुपात 
3988-89 में, 980-8। की तुलना में 255 से घटकर 240 हो 
गया, किन्तु पूजी की उत्पादकता में यह अल्प वृद्धि समष्टि असन्तुलनों 
को रोकने में पर्याप्त नहीं हो सकी। 


सार्वजनिक क्षेत्र का विकास 

द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग 35 वर्षो के 
पश्चात विश्व के लगभग सभी देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास 
की दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक थी। मूल रूप 
से इसके तीन कारण थे- प्रथम समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था 
का आगमन, द्वितीय- पूजीगत और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीौन्सियन 
स्थिरीकरण नीति की प्रधानता, तृतीय- कल्याणकारी राज्यों का उत्थान! 
80 के दशक में उपरोक्त तीनों विचारों को गहरा धक्का लगा। 
कीन्सीय स्थिरीकरण नीति औद्योगिक देशों में जहा यह अधिक 
समीचीन थी, बहुत अधिक समय तक प्रचलन में नहीं रह सकी।* 
पूर्वी यूगेप और आशिक रूप से अन्य समाजवादी देशों में सार्वजनिक 
क्षेत्र के आकार को तेजी से घटाया गया। समाजवादी देशों के सकीर्ण 
तथ्यों की विस्तृत आलोचनाओं के बावजूद भी कल्याणकारी राज्यों ने 
अपने को ओद्योगिक देशों के रूप में परिवर्तित नहीं किया। ये देश 
मूलत कर्ज और आर्थिक सकट के कारण गहरे आघात से ग्रस्त 
थे।* 

सारणी सख्या 26 भारत में पिछले चार दशकों 
से उत्पादन, उपभोग, बचत और निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र के 
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छत 8 रश/णारत्र धाधाएपंड एणीगि50व लाडा8, 568 क्रितावीकशाह2०' (984) 


सापेक्षिक हिस्से को प्रदर्शित करता है। उत्पादन (जीएडी0पी0) में 
सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 980-8॥ में 960-6॥ की तुलना में 
लगभग ॥0 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया और 80 के 
दशक के अन्त में यह 25 प्रतिशत के नजदीक पहुँच गया। सारणी 
27 यह व्यक्त करती हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र अधो सरचना, बिजली, 
पानी, परिवहन, सहरण और सचार की प्रमुख उत्पादक हे। विद्युत 
इत्यादि के उत्पादन में तो यह लगभग एकाधिकार की घ्थिति में है। 
समय बीतने के साथ-साथ परिवहन और सचार में इमकी हिस्सेदारी 
कम हो रही है। समयानुरूप विनिर्माण वस्तुओं के उत्पादन में 
सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ सतुलित स्तर 
पर है। यद्यपि कि विनिर्मित वस्तुओ के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र 
का योगदान कम है किन्तु इसका विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर 
अधो सरचना की पूर्ति के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियत्रण है। 

प्रारम्भिक तीन दशकों में सकल घरेलू बचत में 
सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 46 से 23 प्रतिशत के बीच घटता, बढता 
रहा है किन्तु इसके बाद से इसमें नियमित रूप से कमी आयी है। 
दूसरी तरफ सकल घरेलू निवेश में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा दीर्घकाल 
से बढ़ा ही है। 90 के दशक के अन्तिम 


सारणी 2.6 
सार्वजनिक क्षेत्र का उत्पादन, उपभोग, बचत और निवेश में 


सापेक्षिक हिस्सा (प्रतिशत) 
वर्ष सकल बचत | सकल उपभोग 
(अ) निवेश 
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(ओ चालू कौमत पर सकल घरेलू बचत में ॥980-8। के कीमतों पर 
हिस्सेदारी/ वर्ष 950-5।. को छोडकर, सकल घरेलू विनियोग, जी0डी0पी0 
और उपभोग में हिस्सेदारी। 
स्रोत - केन्द्रीय. साख्यिका सगठन-राष्ट्रीय स्टैटिस्टक्स लेखाकन १989 
और १997 










तीन वर्षो में इसमें कमी होना प्रारम्भ हुआ। इसी 

समय सार्वजनिक क्षेत्र के सवृद्धि में सरचनात्मक असन्‍न्तुलन उत्पन्न 
हुआ जिसके दो प्रमुख कारण थे- प्रथम जब आय सृजन में 
सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा बढ रहा था उसी समय बचत घट रही 
थी, द्वितीय समय बीतने के साथ-साथ सार्वजनिक बचत और निवेश 
का अन्तर लगातार बढ रहा था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा लिये 
जाने वाले निबल ऋण की मात्रा में वृद्धि हो रही थी, (सारणी 2 4)। 
निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 

लगभग 50 प्रतिशत है। सार्वजनिक निवेश की अल्प उत्पादकता सर्मष्टि 
असन्तुलनों के प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता हैं। यह स्पष्ट 
रूप से कहा जा सकता हैं कि सार्वजनिक निवेश की अधिक 
हिस्सेदार कम स्वृद्धि को उत्पन्न करेगी। हालांकि यह परिकल्पना 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणों के द्वारा समर्थित नहीं हैं। सारणी 28 यह दिखाती 
है कि अमेक व्रिकासशील देशों में सार्वजनिक निवेश की हिस्सेदारी 
भारत की तुलना में अधिक है। तुर्की और ईजिप्ट जैसे देशों में प्रति 
व्यक्ति (जी0एन०पी0) सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि दर भारत की 
तुलना में अधिक है। यहा तक कि दक्षिण कोरिया जैसे तीन्रगति से 
विकसित होती बाजार अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश का स्तर 35 
प्रतिशत है। औद्योगिक देशों में भी सार्वजनिक निवेश की हिस्सेदारी 


30 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है। इस 


सारणी 2.7 


980-8। की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक 
क्षेत्र की सापेक्षिक हिस्सेदारी (प्रतिशत) 


व्यापार, होटल 35 56 
रेस्त्रा 


परिवहन, भण्डारण 


सचार 


सामुदायिक 


व्यक्तिगत सेवायें 





स्रोत - केन्द्रीय साख्यिकौ सगठन-राष्ट्रीय साख्यिकी लेखाकन 989,990 


प्रकार सार्वजनिक निवेश की हिस्सेदारी को समष्टि 
असन्तुलल और सवृद्धि का प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता है। 
बाजार अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश की उचित रूप से उच्च 
हिस्सेदारी को अच्छा माना जाता है क्‍योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में निजी 
क्षेत्र, स्वास्थ, शिक्षा, पोषण और समाज कल्याण में पर्याप्त मात्रा में 
निवेश नहीं करते। इस प्रकार विश्व बैंक (99)) ने विगत चार 
दशकों के विकास अनुभवों का पुनरावलोकन करके यह निर्धारित किया 
कि मानव पूजी और सामाजिक अधोसरचना में सार्वजनिक निवेश 
निश्चित रूप से होना चाहिए। 
राजकोषीय सकट- . राजकोषीय सकट सार्वजनिक क्षेत्र के 
विस्तार से सम्बन्धित है। हालाकि सार्वजनिक क्षेत्र का आकार 
राजकोषीय सकट का मूल कारण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 
सार्वजनिक व्यय के वित्तीयन का तरीका क्‍या है। राजकोषीय सकट 
से मूलभूत आशय यह हैं कि सरकार अपने व्ययों की पूर्ति अपनी 
आय के द्वारा करने में असमर्थ होती है। सामान्य तौर पर ऐसा 
इसलिये होता है कि सरकार सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति 
की बचनबद्धता अपने ससाधनों से अधिक कर लेती है। इसी प्रकार 
यह जनता को सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करने के 
लये करारोपण अथवा प्रायोगिक लागत के माध्यम से समर्थ बनाने में 


असमर्थ होती है। 


सारणी 2.8 


प्रति व्यक्ति जी0एनएपी0 की औसत वार्षिक सवृद्धि दर और 


कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी (प्रतिशत) 
देश 


४» छ् [] 
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प्रति व्यक्ति जी0एन0पी0 सरवृद्धि 
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पृष्ठ सख्या 44 और 222, भारत सरकार-आर्थिक 
सर्वेक्षण, 990-9॥ (भारत के लिये) 


जबकि दूसरी तरफ गैर जिम्मेदार राजकोषीय 
नीतिया बिना किसी बडे आन्तरिक और वाहय आपदाओं के ही सकट 
को उत्पन्न कर सकती है। आर्थिक सकट राजनीतिक अस्थिरता से भी 
बहुत नजदीकी तोर पर सम्बन्धित है। एक अस्थिर शासन व्यवस्था 
लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिये कम कीमत और कम करारोपण 
के द्वारा अत्यधिक सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति का वादा 
करती है। इस प्रकार की लोकप्रियता एक बडे सकट और अधिक 
गैर जिम्मेदारी भरे वादों को तब तक जन्म देती है जब तक कि 
आर्थिक प्रणाली अन्तिम रूप से ध्वस्त न हो जाय। 

80 के दशक में राजकोषीय समस्याओं का एक 
और चरित्र उभरकर सामने आया जो कि बिना दीर्घकालिक युद्ध, 
अकाल या अन्य आन्तरिक और वाहय आपदाओं के ही उत्पन्न हुआ। 
70 के दशक में उत्पन्न होने वाला आर्थिक सकट निश्चित तौर पर 
80 के दशक के आर्थिक सकट का मूल कारण बना। गहन विश्लेषण 
से यह ज्ञात होता हैं कि 80 के दशक में अधिकाश देशों में 
राजकोषीय बीमारी का मूल कारण वाहय और आन्तरिक आपदाओं की 
अपेक्षा नीतिगत विकृतिया अधिक थी। 

80 के दशक में औद्योगिक देशों 
में कर की दर और कर आय जी०डी0पी0 अनुपात में गिरावट पूर्ति 


अर्थशास्त्र पर बल (0णाइशएब्ाए6 5फएए 206 8000ण705) 


के कारण उत्पन्न हुई। अर्थव्यवस्था की प्रारम्भिक मागों के बावजुद 
कर आय में कमी के पश्चात भी सार्वजनिक व्ययों में कमी नहीं 
आयी। वास्तव में सार्वजनिक व्यय/ जी०डीएपी0 अनुपात, बेरोजगारी 
अनुदानों और सामाजिक सुरक्षा लाभों में तीब्र वृद्धि के कारण या तो 
लगभग स्थिर रहा है या इसमें भी वृद्धि हुई अधिकाश औद्योगिक 
देशों ने 80 के दशक में अपनी नीतियों में परिवर्तन करके मुद्रा स्फीति 
के द्वारा बेरोजगारी पर नियत्रण पाने की कोशिश की जिसके 
परिणामस्वरूप औसत बेरोजगारी दर में वृद्धि हु इसका परिणाम यह 
हुआ कि सार्वजनिक ऋण/ जीएडी0पी0 अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि 
हुई। विकासशील देशों में भी सार्वजनिक ऋण/ जीएडी0पी0 अनुपात में 
वृद्धि हुई किन्तु यह वृद्धि कर की दरों में स्वैच्छिक कटौती की नहीं 
बल्कि लोकप्रिय व्यय नीतियों और कर बचनों के विस्तार का परिणाम 
थी। सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि नौकरशाहीकरण और सरकारी कार्यक्रमों 
तथा परियोजनाओं के अत्यधिक विस्तार का परिणाम थी, कुछ 
कार्यक्रम तथा परियोजनाएं तो ऐसी थी जिनके द्वारा उत्पन्न सामाजिक 
और आर्थिक लाभों के प्रति भी सन्देह था। 

80 के दशक में भारत में राजकोषीय 
सकट एक नूतन घटना थी। यद्यपि कि कमोबेश पहले से ही 


सरचनात्मक कमी दिखना प्रारम्भ हो गयी थी, किन्तु हमारी राजकोषीय 


5 5९8 हद्यातरावलाड & 47 (985) शा //०ए & ९०765 (987) 


नीति की परम्परा प्रारम्भिक तीन दशकों में पूर्ववत अवस्था में कायम 
रही। भारत की आर्थिक स्थिति में मोड बिन्दु सम्भवत 979-80 के 
संघीय बजट से उत्पन्न हुआ जिसने व्यवहारिक राजकोषीय सिद्धान्तों 
को काफी दूर फेक दिया और तब से ही समय-समय पर सुधारों के 
बावजुद राजकोषीय निकाय की स्थिति लगातार बिगडती रही। 
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जहाँ तक भारत के राजकोषीय निकाय का प्रश्न है 
तो, यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजकोषीय प्रबन्ध में राजकोषीय 
घाटे की धारणा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत में वर्ष 99॥ 
से राजकोषीय घाटे पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। वर्ष 399] से 
भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें राजकोषीय घाटे की 
धारणा को अधिक महत्व दिया गया जिसके कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं- 

॥ १99 में भारतीय आर्थिक नीति तथा आर्थिक विकास की स्ट्रेटजी 
में परिर्वतन के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों के स्थान पर उदारीकरण 
तथा निजीकरण पर बल दिया गया जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था 
में “क्राउड आउट” की मात्रा में कमी आयेगी। 

2 यदि यह मान लिया जाये कि निजी क्षेत्र में निवेश अपेक्षाकृत 
अधिक आय तथा रोजगार का सृजन करेगा तो बढते हुये 
राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत निवेश, आय 
तथा रोजगार में कमी आयेगी। 

3 बढता हुआ राजकोषीय घाटा चालू खाते के घाटे में वृद्धि ला 
सकता है इस प्रकार आन्तरिक असन्तुलन विदेशी असन्तुलन में 
फैल सकता है। 

4 राजकोषीय घाटे में तीब्र वृद्धि अर्थव्यवस्था को ऋण जाल में फँसा 
सकती है। 


सारणी 29 
केन्द्र और राज्य का बजटीय घाटा/ आधिक्य (करोड रूपये में) 


वार्षिक औस केन्द्र कुल 
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स्रोत -भारत सरकार-आर्थिक सर्वेक्षण, 990-9, वित्त मत्रालय-भारतीय 
आर्थिक साख्यिकी, लोक वित्त, 990 


१987-88 586 


988-89 5642 


989-90 





]990-9 


99-92 पूर्वानुमान 





राजकोषीय घाटा 

राजकोषीय सकट चाटे के आधिक्य का 
परिणाम होता है। सारणी 29 और 27 केन्द्र और राज्य सरकार का 
बजटीय घाटा और आधिक्य, केन्द्रीय बेक द्वारा केन्द्र और राज्य 
सरकार को दिये जाने निबल साख (मौद्रीकृत घाटा) और केन्द्र तथा 
राज्य के राजस्व घाटे और आधिक्य की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को 
सापेक्षिक रूप से प्रदर्शित करता है। आयोजन के प्रारम्भिक तीन 
दशकों में केन्द्र के पास अल्प मात्रा में बजटीय घाटा था। राज्यों में 
घाटे की स्थिति अत्यन्त ही कम थी बल्कि अधिकाश राज्यों में 
आधिक्य था। किन्तु 980-8 (वास्तव में 979-80) से केन्द्र ओर 
राज्य दोनों के ही बजेटरी घाटे में तीब्र उछाल आया। १984-85 से 
लगातार केन्द्र के बजट घाटे में प्रत्येक वर्ष तीजन्र वृद्धि हुई। राज्यों के 
पास अब एक बडा बजटीय घाटा था, जो कि केन्द्र के घाटे, वित्त 
आयोग की सिफारिशों अथवा केन्द्र और राज्यों के मध्य प्रत्यक्ष 
समझौतों के माध्यम से समय-समय पर समायोजित होता रहा है। 
सरकार को केन्द्रीय बैंक के द्वारा दिये जाने वाले निबल साख जो 
कि मुद्रा के विस्तार का अच्छा मापक हैं, में भी ॥984-85 में 


महत्वपूर्ण वृद्धि हुई (सारणी 20)। 


7 पृफा॥ 8998 48 08098880 ॥ 0॥208ए४7/ (! 985) 


सारणी 2व0 


सरकार को भारतीय रिजर्व बेंक द्वारा दिया गया निबल उधार 
(बिलियन रूपये) 
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स्रोत - भारतीय रिजर्व बैंक- रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाईनेन्स 
वैल्यून-), 989-90 पष्ठ सख्या 24॥। 













भारत सरकार-बजद 99-92 
भारत सरकार- आर्थिक सर्वेक्षण 990-9॥ 


979-80 के केन्द्रीय बजट से भारतीय राजकोषीय प्रणाली में 
राजस्व घाटे के रूप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सारणी 3॥॥ 
यह प्रदर्शित करता है कि 978-79 के दौरान केन्द्र के बजट में 
राजस्व खाते में आधिक्य की स्थिति थी, जो कि जी0डी0पी0 के 0 
3 और ॥7 प्रतिशत के मध्य थी। इसी प्रकार राज्यो के पास भी 
उच्च राजस्व आधिक्य था जो कि जी0डी0पी0 के ॥ और १4 
प्रतिशत के बीच थी। राज्यों में 983-84 तक राजस्व आधिक्य की 
स्थिति थी किन्तु बाद में केन्द्र की तरह जी0डी0पी0 से राजस्व घाटे 
के अनुपात में वृद्धि प्रारम्भ हो गयी। लोक वित्त का मापदण्ड यह 
कहता है कि राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में राजस्व व्यय का स्तर 
कम होना चाहिए, जिससे कि उत्पन्न आधिक्य का निवेश अर्थव्यवस्था 
में पूजी निर्माण के लिये किया जाय। वास्तव में विकासशील देशों में 
करारोपण का एक प्रमुख लक्ष्य राजस्व आधिक्य में वृद्धि तथा 
सरकारी और समग्र बचत में वृद्धि करना है। यह मान लिया जाता है 
कि निजी क्षेत्र या तो औसत आय के कम स्तर अथवा उपभोक्तावाद 
के कारण अपनी आय का अधिक अनुपात खर्च करते है, जिसके 
कारण उनके पास निवेश और बचत के लिये बहुत कम आय होती 
हैं, जो कि निश्चित रूप से पोषणीय विकास के लिये अपर्याप्त 
होगी। 


सारणी 2.॥॥ 









और राज्य का राजस्व 
आधिक्य/ घाटा (जी0डी0पी0 के 


प्रतिशत के रूप में)वर्ष किक 
। 
| 


4990-94 (बजट अनुमान) -3 73 


स्रोत - वित्त मंत्रालय- भारतीय आर्थिक साख्यिकी, लोक वित्त, 4990। 


























सारणी 22, ॥980-88 से 990-9। की अवधि 
के दौरान केन्द्रीय बजट में जी0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में 
राजकोषीय घाटे के एक वैकल्पिक मापक को प्रदर्शित करता है। 
राजस्व घाटा जी0डी0पी0 के अनुपात के रूप में 980-8] के 06 
प्रतिशत से बढकर ॥990-9। में 34 प्रतिशत हो गया। केन्द्र सरकार 
अब चालू व्ययों को पूरा करने के लिये अधिक ऋण उगाही कर रही 
है, व्ययों में प्रमुख रक्षा व्यय, अनुदान, ब्याज भुगतान, वेतन और 
मजदुरी घटक है, जिनका हिस्सा केन्द्र के कुल गैर-आयोजनात्मक व्यय 
के 80 प्रतिशत से भी अधिक है। बजेटरी घाटा, जी0डी0पी0 के 2 
प्रतिशत से अधिक तथा जी0०डी0पी0 के मौद्रीकृत घाटा” जी0डी0पी0 
अनुपात में भी 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई केवल रिजर्व 
मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा में वृद्धि ही मौद्रीकृत घाटे को प्रदर्शित 
करती है, केन्द्रीय बजट में वास्तविक मुद्रा की पूर्ति मौद्रीकृत घाटे का 
गुणक होगी। मुद्रा गुणक के 3 की मान्यता पर वास्तविक निधि मुद्रा 
अनुपात 990-9] में केन्द्रीय सरकार की मौद्रीकृत घाटा के कारण 
विस्तृत मुद्रा के प्रसार में जीएडी0पी0 का 5 प्रतिशत था। 990-9] 
में विदेशी विनिमय में कमी आयी जिससे रिजर्व मुद्रा मे भी कमी 
आयी परिणामस्वरूप मुद्रा की पूर्ति में वास्तविक रूप से विस्तार बहुत 
कम हुआ। अत यदि विदेशी विनिमय स्थिर रहता है तो 3 प्रतिशत 


मौद्रीकृत भाय 


सारणी 2 ॥2 


केन्द्रीय बजट में राजकोषीय घाटे की वैकल्पिक माप (जीएडी0पी0 के प्रतिशत 


के रूप में) 
राजकोषीय 
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(स0अनुमान) 


स्रोत - भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण 4990-9) और १988-89, वित्त 
मंत्रालय भारतीय आर्थिक साख्यिकी, लोक वित्त 4990। 














अत्यधिक मौद्रिक विस्तार और कीमतों में वृद्धि 
करता है, वह भी विशेष रूप से तब अधिक प्रभावी होता है जबकि 
मुद्रा पूर्ति के विस्तार का उपयोग सरकारी चालू व्ययों के वित्तीयन के 
लिये हो रहा हो। 
सकल राजकोषीय घाटा सरकार की समग्र 
ऋण प्रत्याशा को व्यक्त करता है। ॥975-76 में केन्द्र का सकल 
राजकोषीय घाटा जी0डी0पी0० का केवल 4 प्रतिशत तथा प्राथमिक 
घाट ( सकल राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान & प्राथमिक घाट) 
जी0डी0पी0 का 29 प्रतिशत था। 980-8 में यह सापेक्षिक रूप से 
बढकर 62 और 42 प्रतिशत हो गया। आगामी 6 वर्षों में सकल 
राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे में लगातार वृद्धि दर्ज की गयी। 
986-87 में सकल राजकोषीय घाटा जीएडी0पी0 का 9 प्रतिशत तथा 
प्राथमिक घाटा जी0डी0पी0 का 58 प्रतिशत था। 986-87 से बढते 
हुये ब्याज भुगतान के बोझ ने अन्य व्ययों पर भी दबाव डालना 
प्रारम्भ कर दिया जिसके कारण प्राथमिक घाटे की दर में गिरावट की 
स्थिति प्रारम्भ हो गयी और यही से ऋण जाल का सकेत मिलने 
लगा। 
सारणी 23 सरकार (केन्द्र, राज्य और 
सघीय राज्यों के सम्मिलित रूप से) के व्ययों, आय और घाटे को 
4980-8। से 990-9 की अवधि के दौरान जीएडी0पी0 के अनुपात 


सारणी 2 43 
सरकारी (केन्द्रीय राज्य और सध्यीय राज्य) राजस्व, व्यय और घाटा 
(जी0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में) 


कुल | राजस्व | चालू | राजस्व | बजटीय | सकल 
लागत | व्यय | राजस्व | घाटा |घाटा | राजकोषीय | घाटा 


3980-88. |27] [80 [38] |-0॥ 87. 65 
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अ) संशोधित अनुमान, (ब) बजठीय अनुमान 
ऋण चिन्ह आधिक्य को प्रदर्शित करता है। 

स्रोत - भारत सरकार- आर्थिक सर्वेक्षण 990-97 और 4988-89 
वित्त मंत्रालय-भारतीय आर्थिक साख्यिकी, लोक वित्त ॥990। 
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के रूप में प्रदर्श करता है। अस्सी के दशक 
में जीएडी0पी0 के अनुपात के रूप में कुल लागतों में 7 प्रतिशत (27 
से बढकर 34 प्रतिशत) की वृद्धि हुयी। राजस्व व्यय/ जी0डी0पी0 
अनुपात में भी 86 प्रतिशत (8 से बढकर 26 6 
प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पूजीगत व्यय/ 
जी0डी0पी0 अनुपात में 980-8। के 9१] प्रतिशत की तुलना में 
990-9] में घटकर 77 प्रतिशत हो गया। केन्द्र, राज्य और संघीय 
राज्यों का सम्मिलित राजस्व घाटा इस दौरान 38 प्रतिशत था, इस 
घाटे में अधिकाश हिस्सेदारी केन्द्र सरकार की थी। केन्द्र, राज्य और 
सघीय राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा ॥989-90 में जा०डी0पी0 
के १2 प्रतिशत से भी अधिक था। 
उपरोक्त विश्लेषण से इस निष्कर्ष पर 
पहुचा जा सकता है कि 80 के दशक में राजकोषीय घाटे के सभी 
मानदण्डों में वृद्धि शुरू हो गयी थी। हालाकि प्राथमिक घाटे में 
986-87 से कमी प्रारम्भ हो गयी थी, ऐसा शायद इसलिए था कि 
गैर ब्याज भुगतान व्यय, ब्याज भुगतान व्ययों के द्वारा क्राउड आउट 
हो गया था। सामान्य रूप से यह ऋण जाल का प्रारम्भिक सकेत 
था। मौद्रीकृत घाटे का वर्तमान स्तर उच्च स्फीतिक अवस्था को 
उत्पन्न कर सकता था, यदि विदेशी विनिमय जैसे अन्य चरो के रूप 
में रिजर्व मुद्रा (और मुद्रा की पूर्ति) में कटौती न होती। भारत में 


राजस्व व्ययों में वृद्धि और चालू आयों में वृद्धि की कम दर 
राजकोषीय असन्तुलन का प्रमुख कारण बनी।* 


सार्वजनिक बचत 


जब राजस्व घाटे में वृद्धि तथा सार्वजनिक 
बचत में कमी आती है तो सार्वजनिक निवेश और बचत के बीच में 
अन्तर लगातार बढता जाता है। जी0डी0पी0 के अनुपात के रूप में 
सकल घरेलू बचत ॥976-77 में 950-5] की तुलना में 8 प्रतिशत 
से बढकर 49 प्रतिशत हो गया। इसके बाद इसमे सतत्‌ रूप से 
कमी आयी और यह ॥989-90 में घटकर केवल 7 प्रतिशत रह 
गया। सारणी 2.4 यह व्यक्त करती है कि 984-85 से सरकारी 
प्रशासन की सकल बचत ऋणात्मक हो गयी थी, जिसके 
परिणामस्वरूप 4986-87 से बाजार कीमतों पर सकल सार्वजनिक बचत 
में कमी प्रारम्भ हो गयी। विगत कुछ वर्षों से न केवल सरकारी 
प्रशासन की बल्कि सार्वजनिक विभागीय उपक्रमों का निबल बचत 
ऋणात्मक रहा है। यद्यपि कि 80 के दशक के दौरान गैर- विभागीय 
सार्वजनिक उपक्रमों का निबल बचत धनात्मक था किन्तु सार्वजनिक 


क्षेत्र का समग्र निबल बचत का स्तर ऋणात्मक रहा। 


8 १पाड छणा,8 ९026१ 77 3॥#4074778 (]99) 


सारणी 2.44 


सार्वजनिक क्षेत्र का सकल और निबल बचत 
(बिलियन रूपये) 














सकल बचत निबल बचत 


सरकारी | विभागीय प्रशासनिक | उपक्रमों 
विभाग विभाग विभाग 
उपक्रम विभाग | विभाग 


आह 
का 





व982-83 









983-84 





॥2 









989-86 


30 जा ओके 2 
बा 
आर 


१989-90 | -22 76 
(सशोधित 
अनुमान) 


झ्ोत - केन्द्रीय सांख्यिकी सगठन- राष्ट्रीय साख्यिकी लेखाकन 990। 













सार्वजनिक बचत आवश्यक रूप से योजनाओं की 
लागतों का वित्तीयन करता है। सरकारी प्रशासन, विभागीय और गैर 
विभागीय उपक्रमों की बचते योजनाओं की लागतों का एक बडी मात्रा 
में वित्तीयन करती है। पाचवी पचवर्षीय योजना तक सार्वजनिक बचत, 
सार्वजनिक क्षेत्र की योजना की लागतों और सार्वजनिक निवेश में 
महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाता था। अस्सी के दशक में अर्थात छठीं और 
सातवीं योजना के दौरान इस स्थिति में मूलत हास प्रारम्भ हुआ। 
छठीं और सातवीं योजना में वित्तीयन का तरीका यह प्रदर्शित (सारणी 
25) करता हैं कि चालू आय से योजना की लागतों का वित्तीयन 
लक्ष्य से कहीं कम रहा। कर ख़ोतों ने सातवीं योजना में योजना 
लागतों के वित्तीयन में अत्यन्त ही कम (केवल 5 प्रतिशत) भूमिका 
अदा की। छठी और सातवीं दोनों योजना में सार्वजनिक उपक्रमों ने 
कुल योजना लागतों के 20 प्रतिशत से भी कम का वित्तीयन किया। 
जैसी कि आशा की जा रही थी, आन्तरिक ऋणों के माध्यम से 
सरकार ने योजना लागतों के अधिकाश भाग का वित्तीयन किया। 
सातवीं योजना में इस तरीके से हिस्सेदारी दो तिहाई से भी अधिक 
हो गयी। छठी और सातवीं दोनों ही योजना में योजना लागत के 
वित्तीयन के माध्यम के रूप में हीनार्थ वित्तीयन ने लगभग ॥5 
प्रतिशत की भूमिका निभाई। 


सारणी 2 45 


छठी और सातवी योजना का वित्तीय स्वरूप 


छठी योजना सातवीं योजना 

















कुल लागत (करोड 
रूपये में) 

वित्तीय स्वरूप (प्रतिशत 
स्सेदारी) 


वैकल्पिक ससाधन का १2 8 १82 ११ 8 १2 3 
2 आर आओ हा पल आति। 
सार्वजनिक उपक्रमों का [8 6 6 8 327 8 4 
जा 
[52 


प्ज 

वैकल्पिक ससाधनों का १6 3 0 62 
का 
(ब) घरेलू क्षेत्र से 43 5 48 4 67 8 
ली 


88 77 


(से) निवल पूँजी अन्त [।02 77 
प्रवाह 


स्रोत - भारतीय रिजर्व बैंक - रिपोर्ट ऑन करेनन्‍्सी एण्ड फाईनेन्स 
१989-90 













विदेशी विनिमय संकट 

भारत हमेशा से विदेशी विनिमय की कमी से 
ग्रस्त रहा है। पूरे योजनाकाल में व्यापार अन्तराल लगभग हमेशा 
ऋणात्मक रहा है। वर्ष ॥949-50 और 990-9 के मध्य व्यापार 
सन्तुलग केवल दो वर्षों (9772-73 और १976-77) के लिये अल्प 
मात्रा में धनात्मक था, इस दौरान पूजी के अर्न्पप्रवाह से विदेशी 
विनिमय में वृद्धि हुई। 

70 के दशक के मध्य से चालू और पूजी 
खाते में गैर भारतीय निवासियों के द्वारा भेजी गयी पूजी के माध्यम 
से आयातो के अधिकाश हिस्से का वित्तीयन किया गया। यहाँ तक 
कि 70 के दशक के अन्तिम चरण में पूजी अर्न्तप्रवाह ने अशकालिक 
रूप से विदेशी विनिमय आधिक्य की स्थिति पैदा कर दी, विदेशी 
विनिमय स्टाक छ महीनों की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने 
की आवश्यकता से अधिक था। लेकिन ॥979-80 के दूसरे तेल सकट 
के बाद अनिवासी भारतीयों के द्वारा भेजी गयी रकम और घरेलू तेल 
उत्पादन में वृद्धि के बावजूद विदेशी विनिमय की स्थिति में तेजी से 
हास हुआ। इस सकट को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से चार विलियन 


डालर का ऋण लेकर दूर किया गया। 


अस्सी के दशक में धीरे-धीरे आयात 
उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। यद्यपि कि मात्रात्मक प्रतिबन्ध बने 
रहे किन्तु कुछ वस्तुओ को इसकी सीमा से हटाया गया। इसी समय 
प्रशल्क की दरों में भी कटौती की गयी। आयात उदारीकरण का 
व्यापार सन्तुलन पर प्रभाव काफी विवादीय रहा। विश्व बैंक (990) 
के एक आर्थिक विश्लेषण के अनुसार आयात उदारीकरण ने व्यापार 
सन्तुलग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया। किन्तु मानी 
(/७॥॥, 99][) के द्वारा किया गया तत्कालीन अध्ययन यह सुझाव 
देता हैं कि आयात उदारीकरण से उत्पादन, उपभोग और निर्यात की 
आयात तीज्रता में वृद्धि हुई। 

सारणी 26 यह प्रदर्शित करता हैं कि 
विदेशी विनिमय/ आयात अनुपात 977-78 के 09 से घटकर वर्ष 
98-82 में 03 हो गया। इस गिरावट में कुछ हिस्सेदारी 979-80 
के दूसरे तेल सकट की और कुछ हिस्सेदारी 70 के दशक के अन्त 
में योजना ससाधन के आगम से विदेशी विनिमय का जानबूझकर 
निकाला जाना था। 80 के दशक के प्रारम्भिक पाच वर्षो के दौरान 
विदेशी विनिमय/ आयात अनुपात में तीन कारणों से वृद्धि हुई। () 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण (2) अनिवासी भारतीयों के द्वारा भेजी 
गयी रकम (3) बाम्बे हाईवे जैसे तेल स्रोतों की खोज से आयातित 
तेल उत्पाद में कमी। अस्सी के दशक के मध्य से स्थिति में हास 


बज ऊ ऊआबण बाद इाहा जाम या 


(करोड रूपया) 


वर्ष सोना 



















विशेष आहरण 
अधिकार 


विदेशी विनिमय (पहले 
के वर्षों के आयातों के 
प्रतिशत के रूप में) 





950-5॥ | 8 
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965-66 | 46 
970-7] | 83 


975-76 | 483 


976-77 | 88 87 


977-78 | 93 62 4500 
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(अ) अक्टूबर 990 से पुर्नमूल्यित 
स्रोत - भारत सरकार- आर्थिक सर्वेक्षण, 990-97 





मुख्यत दो कारणों से उत्पन्न हुआ। जबकि घरेलू 
तेल उत्पादन ने उपभोग में वृद्धि को 

मजबूती प्रदान की दूसरा 985-86 के आयात 
नीति के उदारीकरण के बाद आयातों में तीब्र वृद्धि हुई। 

उपरोक्त तीनों सारणीया (27, 28 से 249) 
80 के दशक में आयातों और निर्यातों के व्यवहार को चित्रित करती 
है। सारणी 277 प्रदर्शित करता हैं कि रूपयों में अमेरिकी डालर 
तथा अन्य दुर्लभ मुद्राओं के सापेक्ष 80 के दशक से लगातार छझस 
हो रहा है। वर्ष 980-8। और १990-9। के बीच रूपये के मूल्य 
में 27 प्रतिशत का हास हुआ। इस अवधि के दौरान घरेलू कीमत 
स्तर (थोक मूल्य सूचकाक) में लगभग ॥00 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

सारणी 28 यह व्यक्त करता हैं कि 

छठवीं और सातवीं योजना में निर्यात/ जी0डी0पी० अनुपात एक समान 
स्तर पर बना रहा। जबकि आयात/ जी0डी0पी0 अनुपात 8१ प्रतिशत 
से घटकर 73 प्रतिशत हो गया। सातवीं योजना के दौरान आयातों 
और निर्यातों दोनो में ही छठवीं योजना की तुलना में तीब्र वृद्धि हुई। 
वर्ष 978-79? और ॥988-89 के बीच घरेलू विनिर्मित वस्तुओं की 
कीमतों में, आयातित वस्तु कीमतों के 36 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 
१30 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि यंदि रूपये की विनिमय दर में 


सारणी 2.47 
रूपये की विनिमय दर तथा आयातों और नियतिों की सवृद्धि दर 
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स्रोत - भारत सरकार- आर्थिक सर्वेक्षण, 990-97 


गिरावट के लिये आयात कीमतें समायोजित होती 
है तो आयात कीमतों में वृद्धि, विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों की 
तुलना में अधिक तेजी से होती है। 

इसलिये, कीमत चर आयातों में वृद्धि की पर्याप्त 
रूप से व्याख्या नहीं कर सकते। अत आयातों में वृद्धि का प्रमुख 
कारण आय और आयात उदारीकरण में वृद्धि है। 

यदि आयात की स्वृद्धि को मुख्य 
उप-समूहों के आधार पर विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट होता है 
कि उदारीकरण ने उपभोग वस्तुओं (सारणी 220) के आयात में तीक्न 
वृद्धि की। 70 और 80 के दशक के मध्य बडे आयातित मदों में 
कमी और गैर बडे आयातित मदों में वृद्धि हुई है। गैर बडे मदों में 
अन्य कोटियों की सवृद्धि दर, उन वस्तुओं को सम्मिलित करके जिन्हें 
उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है, सत्तर के 
दशक से अस्सी के दशक में तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक थी। 
वाहय पूजी प्रवाह में वाहय सहायता एक 

महत्वपूर्ण घटक मे रूप में कार्य करती है। सामान्य रूप से बाहय 
सहायता के अनुमोदन और भुगतान में बहुत असगतिया है। सातवीं 
योजना की अवधि (985-90) में अनुमोदन का कुल पचास प्रतिशत 
ही भुगतान हुआ। घरेलू ससाधनों कौ स्थिरता वाहय सहायता के 
प्रयोग को बाधित करने वाले कारकों में से एक रहा। पिछले कुछ 
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छठी और सातवीं योजना के दौरान आयात और नियति का निष्पादन 
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सातवीं 
योजना (अ) 
]985-90 


] 73 


प्रतिशत के रूप में 


3 सवृद्धि, परिणाम में 
(प्रतिशत, प्रतिवर्ष) 
4 स्तर (वार्षिक 
रूपये में (करोड) 739 १4683 


डालर में (बिलियन में) १2267 540 





(अ) प्रथम चार वर्षों का औसत 


स्रोत - भारत सरकार- आर्थिक सर्वेक्षण, 990-9॥ 


वर्षों के दौरान ऋण सेवा दायित्वों में वृद्धि के 
कारण निबल पूजी स्थानान्तरण यदि कम नहीं हुआ तो लगभग स्थिर 
हो गया। वर्ष 987-88 और 990-9] के मध्य सकल भुगतान 50 
52 करोड रूपये से बढकर 6660 करोड रूपये हो गया जबकि इसी 
अवधि में निबल पूजी स्थानान्तरण 2428 करोड रूपये से कम होकर 
230 करोड रूपये हो गया। पिछले कुछ वर्षों में जमाओं के विदेशी 
करेन्सी मूल्य के सरक्षण के कारण अनिवासी विदेशी पूजी जमा में 
लगातार वृद्धि हुई है। समग्र विदेशी विनिमय स्टाक में गिरावट से इन 
जमाओं में तीबत्र निकासी उत्पन्न हो सकती हैं, पिछले कुछ महीनों में 
जमाओं की तुलना में निकासी अधिक हुई है। 


साराश रूप में हम कह सकते हैं कि 
व्यापार सतुलन विदेशी विनिमय के अपवहन का प्रमुख स्रोत हैं। 80 
के दौरान व्यापार सतुलन में सुधार का कोई लक्षण नहीं था। पिछले 
तीन महीनों में रूपये के 25 प्रतिशत ह्मस ने निर्यातों की तुलना में 
आयातों को बढाया। तात्कालिक घरेलू तथा (अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश ने 
अल्प और मध्यकालीन निबल पूजी अआर्न्तप्रवाह में कोई आश्चर्यजनक 
सुधार नहीं किया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण तथा विदेशी 
विनिमय दर समायोजन प्रवासी भारतीय जमाकर्ताओं के विश्वास में 


अस्थायी वापसी ला सकता हैं तथा विदेशी विनिमय सकट की समस्या 
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आयातों और निर्यातों का सूचकाक (978-79 -* १00) 
कल 
प्रति इकाई परिमाण 
मूल्य 
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सोत - भारत सरकार- आर्थिक सर्वेक्षण, 990-9 
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आयातों की सवृद्धि दर 
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स्रोत - भारतीय रिजर्व बैंक - रिपोर्ट आन करेन्‍्सी एण्ड 
'फाइनेन्स, 989-90, वैल्यूम , पृष्ठ सख्या 349 


से तात्कालिक राहत दिला सकता हैं किन्तु लगातार बना हुआ 
प्रतिकूल विदेशी व्यापार शेष, विदेशी ऋण सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था 
की अल्प सवृद्रि दर भविष्य में और अधिक गम्भीर समस्यायें पैदा 
कर सकती हैं। 


मुद्रा स्फीति 


हम भारत के आर्थिक विकास में एक 
सकारात्मक लक्षण देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मानक पर मुद्रा स्फीति 
की दर तुलनात्मक रूप से कम है। अब स्थितियो में बदलाव आ 
गया है। हालाकि वर्तमान में मौद्रिक विस्तार का स्तर इतना अधिक 
नहीं हैं कि अत्यधिक मुद्रा स्फीति को उत्पन्न करे, जैसा कि लैटिन 
अमेरिका और अन्य विकासशील देशों में अल्प मात्रा में देखा गया। 
यह एक तथ्य है कि भारत में मुद्रा पूर्ति की तुलना में गैर मौद्रिक 
चर अधिक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।? 

सारणी 22 यह प्रदर्शित करता है कि 
वर्ष 987-82 और ॥990-9 के बीच सामान्य थोक मूल्य सूचकाक 
तथा विनिर्मित कीमत सूचकाक में समान रूप से 33 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान कृषि मूल्य सूचकाक में 98 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि कीमतों में विनिर्मित वस्तु कीमतों की 
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थोक मूल्य सूचकाक (98] 






थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकाक (महीनों का औसत) 
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तुलना में तीन्र वृद्धि हुई, जिसके दो प्रमुख कारण 
रहे। पहला, सापेक्षिक रूप से गैर कृषि आय में अधिक वृद्धि, 
दूसरा- हाल के वर्षों में कृषि वस्तुओं के लिये वसूली और समर्थन 
मूल्यों में अधिक वृद्धि के प्रति नीतियों का झुकाव। अधिकाश वर्षों में 
उपभोक्ता मूल्य सूचकाक में थोक मूल्य सूचकाक की तुलना में तीब्र 
वृद्धि हु 80 के दशक में उपभोक्ता मूल्य सूचकाक में औसत मुद्रा 
स्फीति की दर थोक मूल्य सूचकाक की अपेक्षा अधिक तीब्र रही। 
कीमतों के नये आकडें यह प्रदर्शित करते 
हैं कि 99-92 के दौरान फिर से मुद्रा स्फीति त्वरित हुई इस 
समय विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में पिछले वर्षों की तुलना में तीब्र 
वृद्धि हुई पेट्रोल कीमतों, रेलवे प्रशुल्क, उत्पाद शुल्क में तात्कालिक 
वृद्धि और विनिमय दर के हास ने भारत के सदर्भ में अत्यधिक 
स्फीति की प्रत्याशा को स्थापित किया, जिसे शायद केवल मुद्रा की 
पूर्ति में कयौती के द्वारा नियत्रित नहीं किया जा सकता। 


अध्याय - 3 


बजट सम्बन्धी घाटा-धारणा तथा वैकल्पिक माप 


(ठ9णव९९ ऐशीट७(णराल्कू 270 4॥९७ा497५6 १९४ ४7९४) 
बजट सरकार की सम्पूर्ण प्राप्तियों तथा सम्पूर्ण 


व्ययों जो समेकित कोष में प्रदर्शित होते है, को प्रदर्शित करने वाला 
एक वित्तीय विवरण है। चुकि सरकार की बजेटरी क्रियाए, केवल 
राजस्व प्राप्ति तथा उनके व्यय के विश्लेषण तक ही सीमित नहीं 
होता बल्कि ये सर्मष्टि आर्थिक निकाय तथा समष्टिगत नीतियों के 
सम्पूर्ण पहलू को प्रदर्शित करती है तथा इसकी यह भी विवेचना 
करती है कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था किस प्रकार इससे प्रभावित होती 
है। इसलिए यह आवश्यक है कि इनसे सम्बन्धित अवधारणाओं की 
अधिक गहराई से व्याख्या की जाये। 

सरकार के राजस्व व्यवहारों को हम जिस खाते 
में प्रदर्शित करते हैं उसे राजस्व बजट या राजस्व खाता कहते हैं 
तथा जिस खाते म॑ हम पूँजीगत व्यय तथा पूजीगत प्राप्तियों को 
प्रदर्शित करते हैं उसे पूजी खाता या पूजी बजट कहते हैं। स्पष्ट है 
राजस्व बजट तथा पूजी बजट का समग्रित रूप बजट कहलाता है। 
समग्र बजट में घाटा या आधिक्य हो सकता है उसी प्रकार राजस्व 
खाते तथा पूजी खाते में भी घाण या आधिक्य की स्थिति हो 


सकती है। इनसे सम्बन्धित बजट घाटा की अनेक धारणायें प्रचलित हैं 
यहाँ हम एक-एक करके इन धारणाओं तथा इनके बीच सम्बन्ध की 
सैद्वान्तिक व्याख्या करेंगे। 


राजस्व खाता तथा राजस्व शेष; 


सरकार के राजस्व व्यवहारों को जिस खाते में 
प्रदर्शित किया जाता हैं उसे राजस्व खाता या राजस्व बजट कहते हैं। 
राजस्व व्यवहारों को हम दो भागों में बाट सकते हैं-राजस्व व्यय 
तथा राजस्व प्राप्तिया। राजस्व व्यय वे व्यय है जो सरकार के चालू 
व्यवहारों से सम्बन्धित हैं, ये व्यय सरकार के विभिन्‍न विभागों के 
सामान्य रूप से कार्य करने, विभिन्‍न सेवाओं, सरकारी उधारी पर 
व्याज अदायगी, प्रतिरक्षा, सब्सिडी आदि के रूप में होता हैं। व्यापक 
रूप में हम यह कह सकते है कि सरकार के वे सभी व्यय जो 
अर्थव्यवस्था में भौतिक या वित्तीय सम्पत्ति के सृजन से सम्बन्धित 
नहीं हो, जिनका सम्बन्ध सामान्यतया एक वर्ष या चालू वर्ष से हो 
उन्हें हम राजस्व व्यय कहते हैं। दूसरी ओर राजस्व प्राप्तिया वे 
प्राप्तिता है जिनको लौटाने का दायित्व सरकार के ऊपर नहीं होता 
हैं। इन प्राप्तियों को दो भागों में बाठ जा सकता हैं- (क) कर 
राजस्व तथा (ख) गैर कर राजस्व। राजस्व खाते में राजस्व प्राप्तियों 
तथा राजस्व व्ययों के अन्तर को राजस्व शेष कहते है, यदि राजस्व 


प्राप्तिवा राजस्व व्ययों से अधिक हुयी तो इसे आधिक्य की स्थिति 


कहेंगे और यदि राजस्व प्राप्तिया राजस्व व्ययों से कम हुयी तो इसे 
“राजस्व घाटा! कहेंगे। यदि हम राजस्व प्राप्तियों को [२५ तथा राजस्व 
व्यय रे से व्यक्त करेंगे तो इस प्रकार यदि कुल राजस्व प्राप्तिया 
2. रिए तथा कुल राजस्व व्यय »२३ हो तो 
। 2/रिए - 2. रिए राजस्व आधिक्य यदि शेष धनात्मक हो या 
>पिर > 2 
४ 2“रिए - 2 रिप्ध राजस्व शेष यदि शेष ऋणात्मक हो 3२३ < 
2>रिछ् 
राजस्व आधिक्य की स्थिति हो तो इसे हम 
सरकारी क्षेत्र की बचत कहेंगे, यह आधिक्य अर्थव्यवस्था में पूँजी 
निर्माण में प्रयुक्त होगा, जो यह स्पष्ट करता है कि सरकार का 
चालू उपभोग चालू आय से कम हैं। पर यदि राजस्व खाते में घाटा 
की स्थिति हो तो उसे पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण या घाटे 
की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना होगा अर्थात चालू उपभोग व्ययों 
को पूरा करने के लिए ऋण का सहारा लेना होगा। स्पष्ट है स्वस्थ 
राजकोषीय प्रबन्ध की दृष्टि से राजस्व खाते में घाटे की स्थिति 
अनुचित ही नहीं बल्कि खतरनाक दिशा' की ओर मोड का झछोतक 
है। इसके प्रमुख रूप से तीन कारण हैं-प्रथम, राजस्व खाते में 
आधिक्य तो पूजी सम्पत्ति में वृद्धि लायेगा जबकि राजस्व घाटे को 
पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता होगी, जो 


अन्यथा पूजी निर्माण में प्रयुक्त हुयी होती, दूसरे यदि राजस्व चाटे 
को पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण का सहारा लिया गया तो 
इसके परिणाम स्वरूप ब्याज के रूप में राजस्व व्यय में वृद्धि होगी, 
फलस्वरूप भविष्य में इसके कारण 'राजस्व घाटे' में और अधिक 
वृद्धि होगी, और जितना ही इसे पूरा करने के लिए हम सार्वजनिक 
ऋण का सहारा लेंगे उतना ही राजस्व घाटे में वृद्धि होती जायेगी, 
यह कूचक्र चलता जायेगा और अर्थव्यवस्था शीघ्र ही ऋण जाल में 
आ जायेगी। तीसरी, यदि राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए “घाटे 
की वित्त व्यवस्था' का सहारा लिया गया तो अतुत्पादक तथा गैर 
विकासात्मक व्ययों को पूरा करने के लिए की गयी घाटे की वित्तीय 
व्यवस्था निश्चित रूप से स्फीतिक होगी जो 'स्फीति सवेदनशील' 
अर्थव्यवस्था में उचित नहीं होगी। 
पूँजी खाता तथा पूँजीखाते का शेष 

पूजी खाते में सरकार की पूजी प्राप्तिया तथा 
पूजी व्यय प्रदर्शित होते हैं। यह सरकार की पूजी सम्बन्धित 
आवश्यकता तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था के स्वरूप को प्रदर्शित 
करता हैं। पूजीगत व्ययों से अभिप्राय सरकार के उन व्ययों से है जो 
भौतिक या वित्तीय सम्पतियों के निर्माण या बढती हुयी वित्तीय 
देयताओं की कमी से सम्बन्धित हों। पूजीगत प्राप्तिया वे प्राप्तिया है 
जो सरकार की देयताओं में वृद्धि लाती हैं या सरकार की सम्पतियों 


में कमी लाती हैं। सरकार विभिन्‍न स्रोतों से पूजीगत प्राप्तियों की 
व्यवस्था करती है जिससे पूजी व्ययों की आवश्यकता की पूर्ति हो 
सके। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा जितनी ही अधिक पूजी उठायी 
जायेगी निजी क्षेत्र के लिए उतनी ही अधिक पूजी की कमी होगी। 
पूजीगत व्ययों की आवश्यकता की पूर्ति के प्रमुख स्रोत है- राजस्व 
खाते का आधिक्य, घरेलू बाजार से उधारी, अल्प बचत, विदेशी ऋण 
तथा विनिवेश जिससे सरकार की सम्पत्तियों में कमी आती हैं। 
पूजीगत प्राप्तियों तथा पूजी व्ययों के बीच का अन्तर 'पूजी खाते का 
घाटा' कहलाता हैं। यदि पूजी प्राप्तियों को ('ए तथा पूजी व्ययों को 
(४ से व्यक्त करें तो कुल पूजी प्राप्तियों (४५) तथा कुल पूजी 
व्ययों (9८४७) का अन्तर »(ए- »(४ पूजी खाते का घाटा प्रदर्शित 
करेगा। पूजी खाते के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जिनका 
सहारा लेती है वे है- केन्द्रीय बैंक को एडहाक ट्रेजनी बिल्स का 
निर्गमम तथा केन्द्रीय बैंक से नगद निकासी अर्थात हीनार्थ प्रबन्धन। 
पूजीखाता यह स्पष्ट करता है कि सरकार केवल राजस्व वसूली तथा 
उसके चालू व्यय तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था 
में आर्थिक भूमिका है वह अपने व्यवहार से अर्थव्यवस्था में निजी 
क्षेत्र के निवेश को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। 


बजेटरी शेष या बजेटरी घाय 

“अब यदि हम राजस्व खाते के शेष तथा 
पूजीगत खाते के शेष' को जोड़ दे तो जो योग आयेगा उसे हम 
बजेटरी शेष कहते हैं। यह कुल प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियों तथा पूजी 
प्राप्तियों) तथा कुल सार्वजनिक व्यय (राजस्व + पूजीगत व्ययों) का 
अन्तर हैं। 
इस प्रकार बजेटरी शेष & राजस्व खाते का शेष + पृजी खाते का 
शेष 
+ (कुल राजस्व प्रातिया - कुल राजस्व व्यय) + (पृजीगत प्राप्ति - 
कुल पूजीगत व्यय) 
बजेटरी शेष या बजेटरी घाटा 5 (कुल प्राप्तिया - कुल व्यय) 
(कुल राजस्व प्राप्तिवा + कुल पूजीगत प्राप्तिया) - (कुल राजस्व 
व्यय + कुल पूजीगत व्यय) 
(2.0४ + 207२) - (2/२४+ 2९४) 

कहने का अर्थ यह है कि बजेटरी शेष धनात्मक 
तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, धनात्मक बजेटरी शेष बजट 
आधिक्य प्रदर्शित करेगा तथा ऋणात्मक शेष बजेटरी घाट प्रदर्शित 
करेगा। 

पर चूँकि 'बजेटरी घाटे' की आपूर्ति सरकार 
केन्दीय बैंक के पास से नकदी की निकासी अथवा ऐडहाक ट्रेजरी 


बिलस (अत्यन्त ही अल्पकालिक प्रतिभूतिया सामान्यतया 90 दिन की) 
के आधार पर केन्द्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करके करती है इसलिए 
हम यह भी कह सकते हैं कि- 

बजेटरी घाटा # केन्द्रीय बैंक से नकदी की निकासी + 
90 दिनों की ट्रेजरी बिल्स में वृद्धि। 

स्पष्ट है बजेटरी घाटा ही घाटे की वित्त व्यवस्था के 
परिमाण को निर्धारित करेगा। यहा यह भी स्पष्ट कर देना उचित 
होगा कि 80 या 364 दिन के लिए निर्गमित ट्रेजी बिल्स इसमें 
सम्मिलित नहीं होंगे जिनको नीलामी के आधार पर बेचा जाता हैं। 
99 - 998 बजट से ट्रेजी बिल्स के आधार पर घाटे की आपूर्ति 
को समाप्त कर दिया गया हैं। 
मौद्रीकृत घाटा 

मौद्रीकूव॒ घाट सरकार की बजट के कारण 

'मुद्रा की पूर्ति! में वृद्धि या नयी मुद्रा प्रदर्शश करता हैं। बजेटरी 
घाटा तथा सार्वजनिक ऋणों के लिए रिजर्व बैंक का निबल योगदान 
दोनों मिलकर मौद्रीकृत घाय प्रदर्शित करता हैं। इस प्रकार प्रो0 
बी0बी0 भट्टाचार्या के अनुसार, 
मौद्रीकृत घाटा 5 बजेटरी घाय + सार्वजनिक ऋण के सम्बन्ध में 
रिजर्व बैंक का योगदान 


म्_॥ै [3 + [छठ से नकदी निकासी + रत का योगदान 


आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मौद्रीकृत घाटा की 
गणना करते समय [राठी से नकदी की निकासी को नहीं सम्मिलित 
किया जाता है जो सम्भवत इस मान्यता पर है कि [१8] से नकदी 
की निकासी नगण्य हैं। इस प्रकार मौद्रीकृत घाटा केन्द्रीय सरकार की 
निबल रिछ ऋण में बढोत्तरी दर्शाता है, जो रि8 की ट्रेजनी बिल्स 
में धारिताओं में निवल वृद्धियों का कुल योग और सरकार के बाजार 
उधारी में इसका योगदान हैं। स्पष्ट है यदि सरकार अपनी प्रतिभूतियों 
को घरेलूबचतकर्ताओं, व्यापारिक बैंको तथा वित्तीय सस्थाओं को बेचने 
में सफल हो जाय तो मौद्रीकत तथा बजेटरी घाय में कोई अन्तर 
नहीं होगा। 
राजकोषीय घाटा 
राजकोषीय घाट की धारण अत्यन्त ही विस्तृत 
धारणा हैं। “घाटे की वित्त व्यवस्था' की धारणा जो हम लोगों ने 
सुखमय चक्रवर्ती कमेटी की रिपोर्ट (995) के पहले स्वीकार की 
उससे स्पष्ट है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का अत्यन्त ही 
सकुचित दृष्टिकोण अपनाया गया, और इसमें सरकार द्वारा बाजार से 
की गयी उधारी को सम्मिलित नहीं किया गया पर घाटे की वित्त 
व्यवस्था का यह दृष्टिकोण अत्यन्त ही सकुचित है और वस्तुत 


केवल मौद्रिक घाटे पर ही प्रकाश डालता हैं। 


घाटे की वास्तविक मात्रा ज्ञात करने के लिए 
यह आवश्यक है कि इसमें सरकार की “बाजार उधारी' को भी 
सम्मिलित किया जाय। प्रो0 एस0 एन0 लाल ने अपने इकोनामिक 
यहम्स में प्रकाशित एक लेख एप्० 9600 ॥ पाता, & 
दाइ8प्रा०6 06ग0( 0%0०॥8 (97)'तथा बाद में सुखमय चक्रवर्ती 
समिति की रिपोर्ट में घाटे की वित्त व्यवस्था की धारणा की इस 
कमी को दूर करने के लिए सुझाव दिया गया। इस कमी को दूर 
करने के लिए विगत कुछ वर्षों में सरकार ने घाटे की अवधारणा के 
अन्तर्गत एक नये घाटे की बात शुरू की है जिसे राजकोषीय घाटा 
कहते हैं। 

राजकोषीय घाटा, समग्र घाटा है जो वास्तव में 
सरकार की समग्र वित्तीय आय (याद रहे समग्र प्राप्तिवा नहीं, समग्र 
प्राप्तियों में हम सार्वजनिक ऋण को भी सम्मिलित करते है जो 
वास्तव में आय नहीं है क्‍योंकि आय तो वह है जिसे लौटने का 
दायित्व सरकार के ऊपर नहीं हो) सम्बन्धी ब्यवहारों तथा समग्र ब्यय 
सम्बन्धी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। वस्तुत 
राजकोषीय घाटा वह घाटा है जो यह प्रदर्शित करता है कि सरकार 
के वित्तीय व्यवहार का परिणाम क्‍या रहा, अर्थव्यवस्था में इन 
क्रियाओं के परिणाम स्वरूप धनात्मक शेष या अतिरेक की स्थिति रही 


अर्थात कुल ब्यय के ऊपर कुल आय का आधिक्य रहा या 


ऋणात्मक शेष या घाटे की स्थिति रही अर्थात कुल आय की मात्रा 
कुल ब्यय से कम रही। यह समग्र आय के ऊपर समग्र ब्यय का 
आधिक्य ही राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा का शेष 
ऋणात्मक होगा। क्‍योंकि सार्वजनिक ऋण आय नहीं होता है, यह 
प्राप्तिवा अवश्य हैं। 

इसे हम इस प्रकार और स्पष्ट कर सकते है-! 

राजकोषीय घाटा (770) 5 (समग्र राजस्व प्राप्ति + देयता में वृद्धि न 
लाने वाली प्राप्तिवा या समग्र पूजीगत आय) - (समग्र राजस्व व्यय 
+समग्र पूजीगत व्यय), या (समग्र राजस्व आय + समग्र पूजी आय) - 
(समग्र व्यय) 

चूकि, समग्र पूजीगत प्राप्ति ८ (समग्र पूजीगत प्राप्ति - सार्वजनिक ऋण 
तथा अन्य देयतायें) 

इसलिए हम यह भी कह सकते है कि, 

राजकोषीय घाटा 5 [(समग्र राजस्व आय) + (समग्र पूजी प्राप्ति) - 
सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देयतायें] - (समग्र व्यय) 

या, राजकोषीय घाटा - सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देयतायें ८ (समग्र 
राजस्व आय या प्राप्ति + पूजीगत प्राप्ति)-(समग्र व्यय) 


हम यह जानते है कि, 


78 पक्ष 7णएशञा। 


(समग्र राजस्व प्राप्ति + समग्र पूजीगत प्राप्ति) - (समग्र व्यय) 


बजेटरी घाय 


इसलिए हम यह कह सकते है- 


राजकोषीय छाटा - सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देयतायें 
बजेटरी घाटा 
या राजकोषीय घाटा & बजेटरी घाटा + सार्वजनिक ऋण तथा अन्य 
देयताये 
या राजकोषीय घाटा - बजेटरी घाय 5 सार्वजनिक ऋण तथा अन्य 
देयताये 

यदि समग्र राजस्व व्यय 5२४ समग्र पूजीगत व्यय 
20०४ समग्र राजस्व प्राप्ति »,रि7, समग्र पूजीगत प्राप्ति >07 तथा 
समग्र पूजीगत आय »(७ - (समग्र पूजीगत प्राप्ति - सार्वजनिक 
ऋण तथा अन्य देयतायें ) 5 हो तो 
7205 ( 2९ + 2/८२)- ( »पफित7 2.९४) 

ने 97रिपए नी 9. (ए- (5, समग्र ब्यय) 

चूकि समग्र पूजीगत आय + (7 - सार्वजनिक ऋण तथा अन्य 
देयतायें 
इसलिए 0) 5 (पर) + ( »,0८7 - सार्वजनिक ऋण तथा अन्य 
देयतायें) - ४ 
हम जानते है कि 


(»२२+ ५९५) - 8 5 बजेटरी घाय 
इसलिए हम यह भी कह सकते है कि - 
7) - सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देयतायें 5 बजेटरी घाटा 
या !) 5 बजेटरी घाटा + सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देयतायें 
यदि बजेटरी घाटा शून्यं हो (जैसा भारत में मिलता है) तो 
राजकोषीय घाया 5 सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देयतायें 

इस प्रकार राजकोषीय घाटा सार्वजनिक ऋण में 
निबल वृद्धि प्रदर्शित करता है। यह अर्थव्यवस्था में ससाधन अन्तराल 
भी प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राजकोषीय घाटा की 
अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है क्‍योंकि यह न केवल सरकार 
की प्राप्तियों तथा व्ययों के बीच अन्तराल प्रदर्शित करता है बल्कि 
इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि किसी चालू वर्ष में सरकार 
द्वारा लिये जाने वाले सार्वजनिक ऋण की मात्रा क्‍या होगी तथा साथ 
ही यह इस पर भी प्रकाश डालता है कि सरकार पूजी बाजार से 
कितना ससाधन निकाल रही है जो अन्यथा व्यक्तिगत क्षेत्र के लिये 
निवेश के लिये उपलब्ध रहे होते। 
मूल घाटा 

मूल घाटा वह राजकोषीय घाटा है जिसमें से 

ब्याज अदायगिया कम कर दी गयी है। भारतीय बजट में ब्याज 


अदायगी की राशि बहुत अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप राजकोषीय 


पुराने ऋणोके वास्तविक मूल्य की गिरावट को समाप्त करने में लग 
जायेगा। इस स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला ब्याज 
का भुगतान जो लेनदारों को ऋण के वास्तविक मूल्य में कमी को 
पूरा करने के लिए दिया जायेगा वह सरकार की ब्याज लागत नहीं 
प्रदर्शित करेगा। इतना ही नहीं, कभी-कभी ऋण के मूल्य को स्फीति 
निर्देशक के साथ जोड दिया जाता है, इस स्थिति में स्फीति के 
कारण अधिमूल्यित हो जायेगा, ऐसे में हम ?$8छ87 के स्थान पर 
'क्रियात्मक घाटे! कौ अवधारणा को प्रयोग में लाते हैं। क्रियात्मक 
घाटे को ज्ञात करने के लिए हम 7898] में स्फीतिक समायोजन के 
लिए ब्याज के कुछ भाग को घटा देते हैं। इसीलिए इसे कभी-कभी 
हम '“स्फीति समायोजित घाटा' कहते हैं। दोनों के बीच अन्तर 
महत्वपूर्ण हो सकता हैं। ॥985 में ब्राजील में जबकि स्फीतिक दबाव 
बहुत अधिक था ?$87२ कुल सकल घरेलू उत्पाद का 27॥ 
प्रतिशत था, जबकि क्रियात्मक घाय या स्फीति समायोजित घाटा 
(077 का केवल 35 प्रतिशत ही था। 

(ग) मूल घाटा - सार्वजनिक ऋणो पर किया गया ब्याज का 
भुगतान विगत वर्षो में घाटे के परिणमस्वरूप होता है, उसका कोई 
सम्बन्ध सरकार के वर्तमान व्यवहार से नहीं होता है। इसीलिए यदि 
हमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवहार के कारण उत्पन्न घाटे का आकलन 
करना हो तो हमें “ब्याज के रूप के रूप में किये गये सम्पूर्ण 


भुगतान को निकाल देना होगा। ?8छा२ मे से हम कुल ब्याज 
भुगतान को घटा देते हैं तो हमें मूल घाय प्राप्त हो जाता है। 
घाटे की इन विभिन्‍न धारणाओं के बीच पाये जाने वाले सम्बन्ध की 
व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है- 
कुल राजस्व - कूल व्यय ८ ?$98/7 या राजकोषीय घाय 
?887२ - स्फीतिक समायोजन 5 क्रियात्मक घाटा 
?887२ - कुल व्याज भुगतान 5 मूल घाटा 
घाटे की माप के इन सभी अवधारणाओं का 
सरकारी वित्त के आर्थिक प्रभाव के विश्लेषण में अपने महत्व हैं। 
?887२ सरकारी की घरेलू या विदेशी वित्तीय व्यवस्था की 
आवश्यकता की माप प्रदर्शित करता हैं। “क्रियात्मक घाटा' स्फीति की 
ऊची दर के कारण उत्पन्न विषमताओं को समायोजित करता है 
जबकि मूल घाटे की अवधारणा सार्वजनिक क्षेत्र के चालू वर्ष में 
किये गये व्यवहार के कारण उत्पन्न घाटे की माप प्रस्तुत करता हैं। 
हम लोगों ने इसके पूर्व राजकोषीय घाटा तथा 
बजट घाट की अन्य सम्बन्धित धारणाओं पर विचार किया, आगे हम 


सक्षप में इससे सम्बन्धित कुछ अन्य पहलुओं पर विचार करेंगे। 


बजट छझाटे सम्बन्धी महत्वपूर्ण धारणायें तथा उनके बीच 
परस्पर सम्बन्ध 
बजट घाटे से सम्बन्धित विभिन्‍न धारणायें 
सरकार के बजेटरी व्यवहार पर आधारित है तथा परस्पर सम्बन्धित 
हैं। राजस्व घाट जहाँ राजस्व व्यवहारों से उत्पन्न घाटे की स्थिति, 
या राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य की स्थिति 
को प्रदर्शित करता है वहीं पूजी घाटा सरकार के पूजी व्यवहार से 
उत्पन्न घाटे की स्थिति को प्रदर्शित करता हैं। राजस्व घाटा तथा 
पूजी घाटा परस्पर एक दूसरे से इस रूप में सम्बन्धित हैं कि राजस्व 
खाते मे यदि राजस्व घाया न हो बल्कि आधिक्य कौ स्थिति हो तो 
पूजी घाटा में कमी होगी, बढता हुआ राजस्व घाटा आवश्यक रूप से 
सरकार की देयताओं तथा फलस्वरूप पूजी घाटा में वृद्धि लायेगा। 
बजेटरी घाटा राजस्व घाटा तथा पूजी घाटे से अधिक व्यापक धारणा 
है क्‍योंकि इसमें सभी बजेटरी व्यवहार सम्मिलित होते हैं। 
बढ़ता हुआ राजस्व घाटा, पूजी घाटा तथा 
बजेटरी घाटा में वृद्धि ला सकता है, यदि सरकार की देयताओं में 
कोई वृद्धि नहीं हो। इसलिए हम यह कह सकते है कि बढ़ता हुआ 
राजस्व घाटा आवश्यक रूप से पूजी घाटा तथा बजेटरी घाटा में 
वृद्धि नहीं लायेगा। बजेटरी घाटा का बढना घाटे के वित्तीय या 


हीनार्थ प्रबन्ध का सूचक होगा, बजेटरी घाटा को वृद्धि अर्थव्यवस्था में 


प्रत्यक्ष रूप से मौद्रीकरण लायेगा। बजेटरी घाय का शून्य होना (जैसा 
कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में है) इस बात का प्रतीक 
है कि सरकार हीनार्थ प्रबन्ध का सहारा नहीं ले रही है यू कहा 
जाये कि सरकार ऐडहाक ट्रेजी बिलो के माध्यम से केन्द्रीय बैंको से 
उधार नहीं ले रही हैं और सरकारी व्यवहारों के कारण प्रत्यक्ष 
मौद्रीकरण नहीं हो रहा है, पर इस स्थिति में सार्वजनिक प्रतिभूतियों 
के रिजर्व बैंक से पुनर्कटाती के कारण परोक्ष मौद्रीकरण हो सकता 
है। राजकोषीय घाटा की धारणा सबसे व्यापक धारणा है, यह धारणा 
वास्तव में सरकारी व्यवहार से उत्पन्न समग्र घाटा पर प्रकाश डालती 
है। चूँकि राजकोषीय घाटा & बजेटरी घाटा + सरकार की देयतायें, 
इसलिए यह धारणा बजेटरी घाटा से अधिक व्यापक धारणा होगी 
तथा यदि बजेटरी घाट शून्य हो तो भी राजकोषीय घाटा होगा। 
राजकोषीय घाटा वस्तुत सरकार की सम्पूर्ण देयता प्रदर्शित करती हैं। 

राजकोषीय घाटा 5 सरकार की केन्द्रीय बैंक के 
प्रति देयता (बंजेटी घाट) + सरकार की देयतायें 5 सरकार कौ 
कुल देयतायें। 

इससे पहले कि राजकोषीय सिद्वान्त के 
विश्लेषणात्मक उपयोगों की चर्चा करें, दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये जा 
सकते है - 


(अ) राजस्व घाटे के मापन के लिये राजस्व 
और व्ययों को कैसे परिभाषित किया जा सकता हैं। 

(ब) किस प्रकार के घाटे के मापन कौ कोशिश 
किया जाना चाहिये। 


राजस्व और व्यय की परिभाषा 


सामान्य धारणा यह है कि राजस्व में सभी 
वर्तमान प्राप्तिता जो बजट को बढाते हैं तथा सरकार के वित्तीय 
दायित्वों में वृद्धि नहीं करते जोडे जाते हैं। इस प्रकार जैसा कि 
परम्परागत रूप से परिभाषित किया गया है कि सभी विदेशी अनुदान, 
कर तथा गैर कर राजस्व इसमें सम्मिलित होते है। यह विचारणीय 
प्रश्न है कि क्‍या सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त प्रतिफल 
(लाभ) भी इसमें शामिल होने चाहिए? इसका जवाब उस उद्देश्य पर 
निर्भ' करता है जिसके लिए इस उपाय का प्रयोग किया गया है, 
यदि निबल उधारों से समग्र माग पर बजट के अल्प कालिक प्रभाव 
को अनुमानित करना है तो परिसम्पत्तियों के बिक्री आय को राजस्व 
में शामिल किया जा सकता हैं। विकल्प स्वरूप, इस लाभ को पूजी 
निर्माण व्यय के विरूद्र लिया जा सकता हैं। किसी भी तरह से लाभ 
को घाटे की पूर्ति के ग्रोतो के रूप में नहीं दिखाना चाहिये। इसके 
बावजूद भी उस स्थिति में जहाँ राजकोषीय घाद्य बहुत अधिक लगता 


है, यदि कोई राजकोषीय सुधार और समायोजन को मापना चाहता है 


तो यह उचित होगा कि परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को 
सम्मिलित किये बिना ही घाटे की कमी पर विचार किया जाये। 

यह स्पष्ट है कि व्यय पक्ष में सभी वास्तविक 
व्ययों (वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय) और भारत सरकार की सचित 
निधि में से हस्तानान्‍्तरण को सम्मिलित किया जाना चाहिये। एक 
प्रश्न उठाया जाता है कि क्‍या सरकार द्वारा दिया गया उधार या 
वित्तीय निवेश भी व्यय में सम्मिलित होना अहिये? बजाय इसके क्‍या 
इसे कुल उपायों के विरूद्ध नहीं लिया जा सकता है बाद का तरीका 
इस तर्क पर निर्भर करता है कि सरकार द्वारा लिया गया उधार भी 
फिर से उधार दिया गया है, यह केवल माध्यमिक स्तर का काम 
करना है और ऐसे उधार कुल माग में नहीं जोडे जाते है (सरकार 
द्वारा कुल उधारों के निजी व्यय में शामिल होंगे)। यह सत्य है कि 
राष्ट्रीय खातों की तैयारी में सरकार द्वारा दिये गये कुल उधार को 
सरकारी खर्च के हिस्से के रूप में नहीं लिया जा सकता है। फिर 
भी यह तुरन्त नहीं माना जा सकता कि सरकार द्वारा दिये गये उधार 
कुल माग में वृद्धि नहीं करेगें क्योंकि उधार का वित्तीयन सरकार के 
द्वारा बेंकी, आर0 बी0 आई0 तथा वाहय क्षेत्र से लिये गये ऋण के 
द्वारा होता हैं। इसलिये यह उचित होगा कि सरकार द्वारा दिये गये 


उधार को, राजकोषीय घाटे को मापने के लिए सरकारी व्यय में 
सम्मिलित किया जाये।? 

साधारणतया यह तर्क दिया जाता है कि 
सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे को समग्र रूप से मापना चाहिये न कि 
केवल सरकारी क्षेत्र के घाटे के रूप में, बल्कि यह कहा जा 
सकता है कि सरकार के सभी स्तरों पर विचार किया जाना 
चाहिये। यदि केवल सरकारी क्षेत्र के घाटे की बात की जाये तो, 
सरकार के सभी स्तरों की कुल राजकोषीय घाटे को लेना चाहिये 
ताकि दोहरी गणना की सम्भावना न हो। फिर भी यह उल्लेखनीय 
है कि यदि राज्य सरकारों के पास उधार लेने की स्वतन्त्र शक्ति 
है तो सघीय या केन्द्रीय सरकार के लिये सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र के 
घाटे को प्रत्यक्ष तौर पर नियन्त्रण में लेना सभव न होगा। समष्टि 
स्थिरीकरण के उद्देश्य के लिये मौद्रिक नीति के यन्त्रों द्वारा राज्य 
सरकारे के दिये गये उधार निजी संस्थाओं के दिये गये उधारों 
की तरह ही नियमित होंगे। बहुपक्षीय उधार संस्थाओं (जैसे कि 
आई0 एम0 एफ0) को केवल केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे 
के आधार पर ही निर्णय करना पडता है। 

विश्लेषणात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 
सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे को सम्पूर्ण रूप से विचार में लेने का एक 
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महत्वपूर्ण तर्क यह है कि बहुत से देशों में सार्वजनिक उपक्रम सरकार 
के प्रभावी नियत्रण में है और अनुकूल शर्तों पर उधार भी ले सकते 
हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के उधारों में एक स्पष्ट या सन्निहित रूप से 
सरकारी गारण्टी निहित होती हैं। इसीलिये यह तर्क दिया जाता है कि 
सरकार द्वारा लिये गये ऋण और उपक्रमों को पुर्नऋण वित्तीयन तथा 
उपक्रमों द्वारा लिये गये प्रत्यक्ष उधारों में कोई विशेष अन्तर नहीं हैं। 
भारत के सदर्भ में यह काफी हद तक सही है क्योंकि उपक्रम पूर्ण 
रूप से स्वतन्त्र भी नहीं है और एक सीमा तक सरकारी उधारों पर 
अश्रित भी हैं। फिर भी स्वायत्त उद्यमों द्वारा बाजार से लिये गये 
उधार को सम्मिलित नहीं करना चाहिये और इस विषय में सतर्क 
रहना चाहिये कि इसका विस्तार इतना न होने पाये जिससे कि घाटे 
के मापक को किसी उपयोगी विश्लेषण या नीतिगत उद्देश्यों के लिये 
प्रयोग में न लिया जा सके। 

विभिन्‍न मदों की प्राप्तियों और व्ययों के समावेश 
या अपवर्जन के सदर्भ में, राजकोषीय घाटे को परिभाषित करते समय 
कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। किन्तु बजट के प्रभावों कौ 
समीक्षा के सदर्भ में एक सर्वमान्य सहमति बनी हुयी हैं। प्रो0 आनन्द 


पी0 गुप्ता ने एक नया विचार रखा -' 
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“इस मुद्दे पर हमारा विचार यह है कि देश के 
सार्वजनिक क्षेत्र के घायों की गणना के समय, वित्तीय परिसम्मत्त्तयों 
की कूल प्राप्ति और कर्जो की समाप्ति को भी सम्मिलित करना 
चाहिये। ऐसा इसलिये है क्‍योंकि घाटे को सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय 
आवश्यकताओं के मापक के रूप में माना जाता है और यह इस 
भूमिका को पर्याप्त रूप से नहीं निभा सकता क्योंकि कुछ निश्चित 
व्यय अपेक्षित हैं अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियों की उधारी और प्राप्तियों 
निवल रूप में दिखायी गयी हैं। 

यह स्पष्ट नहीं है कि सर्वमान्य उपाय क्‍या 
सकेत करता है? अन्य शब्दों में इसका विश्लेषणात्मक उपयोग क्‍या 
है? क्‍या यह हमें बजट के समष्टि आर्थिक प्रभाव का विचार देगा? 
सम्भवतप्रो0 गुप्ता कहेंगे कि उन्होंने जो कहा है वह सार्वजनिक 
क्षेत्र के वित्तीव आवश्यकताओं के मापन को प्रदर्शित करेगा। फिर 
भी जरूरत है वित्तीय आवश्यकताओं के पर्याप्त एव उचित परिभाषा 
की। 
राजकोषीय घाटे के सिद्धान्त की सीमायें 

राजकोषीय घाटे के अन्‍्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 
परम्परागत परिभाषा को स्वीकार करते हुए इसकी सीमाओं की चर्चा 


करना अधिक प्रासगिक होगा। 


(अ) सार्वजनिक क्षेत्र के बजट के विस्तारकारी 
प्रभाव के मापन के लिये समग्र बजट शेष या राजकोषीय घाटा का 
प्रयोग यह सकेत करता है कि व्यय के प्रत्येक प्रकार के एक रूपये 
का भी समान प्रभाव होगा, कहने का अर्थ यह है कि एक रूपये 
का माग पर विस्तारंकारी प्रभाव और उसी प्रकार से ऊपर इगित 
राजस्व के प्रत्येक प्रकार के एक रूपये का अबस्फीतिकारी प्रभाव 
होगा या निजी भाग में एक रूपये के बराबर की कटौती होगी। 
इसका अर्थ हे कि शेष बजट गुणक शून्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं 
हैं। उदाहरण के लिये हस्तानान्तरण अदायगी के सदर्भ में प्रभाव 
हस्तानान्तरण तथा प्राप्तकर्ता के उपभोग का अनुपात होगा। 

वस्तुओं के व्यय के सदर्भ में प्रभाव ] का 
होगा। आयकर का भुगतान माग को घछटायेगा, लेकिन इसका विस्तार 
केवल आयकर अदाकर्ता के उपभोग में उपभोग की सीमात प्रवृत्ति 
और भुगतान पके गुणनफल तक ही सीमित होगा। अन्य सदर्भो में, 
जैसे कि विदेशी अनुदान का घरेलू माग पर कोई नकारात्मक प्रभाव 
नहीं होगा। इसी प्रकार बाहर किये गये व्ययों का घरेलू माग पर 
कोई विस्तारकारी प्रभाव नहीं होगा, लेकिन विदेशी विनिमय के माग 
के सम्बन्ध में इसे जोडा जायेगा और इस सीमा तक इसे एक 
विस्तारकारी प्रभाव कहा जा सकता हैं। वास्तव में बजट शेष को 


प्राष्त्करना लाभकारी हो सकता है और तब जब कि इसे घरेलू 


और विदेशी शेष से निकाल कर पूरित कर दें। इस प्रकार बजट शेष 
को निम्न रूप में दिखाया जा सकता है- 
प्राप्तिया व्यय 
। घरेलू राजस्व 3 घरेलू निर्मित व्यय 
2 विदेशी अनुदान 4 विदेशों में किया गया व्यय 
बजट शेष 5 (3+4) - ([ +5)55 (लिया गया निबल उधार) 
अत |+2+5 5 3+4 
इसलिए (3-)+ (4-2) 5 5 
(3- ) 5 घरेलू शेष (डी0 बी0) और (4 - 2) 5 विदेशी शेष 
(एफ0 बी0) 
घरेलू शेष 5 5+2-4 और विदेशी शेष 55+[-3 

बजट शेष के गैर महत्वकारी स्परूप के सदर्भ में 
जैसा कि पहले ही सीमायें उल्लिखित की गयी हैं, यह कहा जा 
सकता है कि घरेलू शेष, घरेलू माग पर विस्तारकारी प्रभाव का 
सकेत करता है और विदेशी शेष, भुगतान सतुलन पर पडने वाले 
सीधे प्रभाव को। यह कहा जा सकता है कि समग्र रूप से लिया 
गया राजकोषीय घाटा, समग्र समष्टि आर्थिक प्रभाव की ओर सकेत 
करता है। यह भी मानना चाहिये कि घरेलू शेष, घरेलू माग पर 


अपने प्रभाव से भुगतान शेष को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। 


(ब) राजकोषीय घाटे की एक लक्ष्यगत चर के 
रूप में दूसरी सीमा यह है कि यह अन्तर्मुखी चर हैं। सार्वजनिक 
व्यय का स्तर राष्ट्रीय आय के स्तर के साथ बदलता है, जो दिये 
हुये कर सरचना के अन्दर राजस्व के स्तर को निर्धारित करता है। 
इस पर भी, एक अर्थ में, सरकार पूरी तरह इसका नियत्रण नहीं कर 
सकती। राजकोषीय प्रबन्धन के उचित परिभाषा को निर्धारित करना भी 
आसान नहीं है, जो कि एक देश के लिए जरूरी हैं। यदि वास्तविक 
घाटे में बडी कटौती की कोशिश की जाये तो आने वाले समयाबधि 
में आय कम हो सकती है। कभी - कभी यह सुझाव दिया जाता है 
कि दिये हुये राजस्व सरचना में व्यय को इस प्रकार प्रबधित किया 
जाये कि पूर्ण रोजगार की दशा के अन्दर एक परिकल्पित सतुलन 
(शून्य घाटा) प्राप्त हो। विटोतन्‍जी का मत है कि यह सीमा 
विकासशील देशों के लिये बहुत महत्व नहीं रखती।' यह इसलिये 
माना जाता है क्‍योंकि विकासशील देशों के लिये यह बहुत महत्व 
नहीं रखती।यह इसलिये माना जाता है क्योंकि विकासशील देश 
प्रभावी घरेलू माग में कमी के कारण मन्दी के शिकार नहीं होते हैं। 

(स) राजकोषीय घाटे के सिद्वान्त की तीसरी 
सीमा यह है कि यद्यपि यह भुगतान शेष के चालू खाते में घाटे पर 


बजट प्रभाव का प्रमुख सकेतक है, फिर भी यह घरेलू माग पर 
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पडने वाले प्रभाव का सही-सही प्रतिचित्रण नहीं कर सकता है, चाहे 
कोई इसके केवल घरेलू शेष भाग पर ही क्‍यों न विचार करें। ऐसा 
इसलिये है क्‍योंकि घाटे का वित्तीयन करने वाले विभिन्‍न स्रोतों जैसे 
आर0 बी0 आई0 क्रेडिट, वाणिज्यिक बैंको से उधार, घरेलू क्षेत्र से 
उधार, विदेशी वित्तीय सहायता और अन्य, के माग पर विभिन्‍न 
मात्रात्मक प्रभाव होते हैं। आर0बी0आई0 क्रेडिट की दी हुयी मात्रा का 
प्रभाव इसके वित्तीय प्रबधन की सरचना पर निर्भर करेगा और जिसके 
कारण आसानी से इसे परिमाणित नहीं किया जा सकता हैं। उपरोक्त 
कारणों से ही भारत में केन्द्रीय बैंको के उधार पर अधिक ध्यान 
दिया जाता है जिसे मौद्रीकृत घाया कहा जाता हैं। 

राजकोषीय समायोजन और घाटों के 
प्रकार - राजकोषीय समायोजन करने के लिये तीन प्रकार के घछाटों 
पर विचार करने की आवश्यकता पड़ती हैं। 

पहला राजकोषीय घाय। उपरोक्त विचार किये 
गये अनेक सीमाओं के बावजूद, राजकोषीय घाटा अभी भी बजट के 
समष्टि आर्थिक प्रभाव का सबसे अच्छा उपलब्ध सकेतक हैं। दो 
अन्य कारणों से भी राजकोषीय छाटे के निरीक्षण और इसे व्यवस्थित 
करने की आवश्यकता होती हैं। एक कारण यह है कि सरकारी उधार 
की प्रकृति निजी निवेश को “क्राउड आउट करती है, जिसके कारण 
ससाधनों के बटवारे में विकृतिया आती हैं। इसके अतिरिक्त, यदि 


सरकारी उधार के प्रयोग अपेक्षतया अनुत्पादक उद्देश्यों के लिये हैं, 
जैसे बजट के चालू खाते में घाटे की पूर्ति के लिये, तो बढे हुये 
सरकारी उधार का तात्पर्य होगा कि अर्थव्यवस्था में पूजी निर्माण का 
विस्थापन होगा जो कि सवृद्धि के दर में कमी लायेगा। 

राजकोषीय घाटे को महत्व देने का दूसरा कारण 
यह है कि सरकार द्वारा लिया गया निबल उधार सार्वजनिक ऋण को 
बढाता है। जबकि सार्वजनिक ऋण के परिमाण में वृद्धि स्वय में कोई 
चिन्ता का विषय नहीं है, किन्तु सार्वजनिक ऋण में तीब्र वृद्धि से 
ऋण जी0डी०पी0 अनुपात में वृद्धि होगी जो एक सीमा के बाद 
अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक होगा। 

दूसरे प्रकार का घाटा राजस्व घाटा है, जिसे 
राजस्व व्यय (विशेष रूप से ऐसे सरकारी व्यय जो पूजी निर्माणनहीं 
करते) तथा राजस्व प्राप्तियों के बीच अन्तर से परिभाषित किया जाता 
है। अर्थात जब राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से अधिक होगा तो 
राजस्व घाटे की उत्पत्ति होगी। समग्र व्ययों को राजस्व व्यय और 
पूजीगत व्ययों में विभाजित (जैसा कि बजट में दिखाया जाता है) 
किया जाता है और यह राष्ट्रीय खाते में परिभाषित राजस्व व्ययों और 
पूजीगत वययों के विभाजन की तरह दृढ़ नहीं होता। यदि बजटीय 
व्ययों को चालू और पूजीगत व्यय के रूप में पुनर्वगीकृत करें तो 


सरकार के बचत और अबचत के मापक को प्राप्त किया जा सकेगा। 


कई अर्थशास्त्री विशेषतया अमेरिका के, बजट को 
चालू तथा पूजी खाते में विभाजन को पसन्द नहीं करते हैं। वे 
विश्वास करते हैं कि इस प्रकार विभाजन गलत धारणा को जन्म 
देता है कि पूजीगत व्यय सवृद्धि को बढायेगा और इस कारण उधारों 
के द्वारा इसे वित्त पोषित किया जा सकता है। और इसी प्रकार 
चालू व्यय, राजस्व के द्वारा आवश्यक रूप से वित्त पोषित हैं। 
उदाहरण के लिये विन्टो तन्‍्जई नें तर्क दिया है कि राजस्व घाटे का 
सिद्वान्त गम्भीर रूप से त्रुटिपूर्ण हैं।' किन्तु उनके द्वारा दिये गये तक 
भी अप्रमाणित हैं। उनका पहला तर्क यह है कि चाहे सरकार चालू 
व्यय या निवेश पर खर्च करे, व्यय का अल्पकालीन प्रभाव देश के 
भुगतान शेष पर समान होगा और इसके कारण चालू तथा पूजीगत 
व्यय के बीच बनाये गये अन्तर और सरकारी चालू खाते में शेष की 
व्युत्पत्ति का कोई उपयोग नहीं हैं। तन्‍जई सम्भवत इस बिन्दु को 
भूलते हैं कि राजस्व घाटे के सिद्धात का प्रयोग भुगतान शेष या 
घरेलू माग पर पडने वाले प्रभाव को अनुमानित करने के लिये नहीं 
किया जाता बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि 
क्या सार्वजनिक उपभोग और चालू हस्तान्तरण के कारण सरकार का 
पुनरावर्तित व्यय चालू राजस्व से पूरी तरह प्राप्त हो जाता है। लोक 


वित्त सिद्दात में यह अच्छी तरह स्वीकृत है कि सार्वजनिक वस्तु की 
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कीमतों को कर की प्राप्ति से चुकाना चाहिये, जो कि जनसख्या द्वारा 
उपभोगित वस्तुओं पर लगाया जाता है। बेशक, व्यय के कुछ विशेष 
प्रकारों और चालू व्ययों के वे भाग जो भविष्य में लाभ प्रदान करें, 
जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ पर, उधारों के द्वारा पूरित किया जा 
सकता है। फिर भी, विकासशील देशों में यह आवश्यक है कि चालू 
व्यय अधिकाशत चालू राजस्व से प्राप्त हो ताकि आर्थिक अनुशासन 
बना रहे। दूसरा, सरकारी खातों पर बचत का मापन जरूरी नहीं है 
कि यह प्रदर्शित करे कि बचत आर्थिक सवृद्धि में सहायता करता है, 
जैसा कि तन्‍जी कहते हैं। राष्ट्रीय लेखाकारों जो कि बचत को मापते 
हैं वे इस बात पर जोर नहीं देते कि बचत आवश्यक रूप से सवृद्धि 
में गति लाती हैं। किसी भी स्थिति में बिना सरकारी खाते पर बचत 
और अबचत को मापे हुये कोई भी राष्ट्रीय बचत की माप नहीं कर 
सकता हैं। 

तीसरा, राजस्व घाटे के सिद्वात को उपेक्षित 
अथवा अस्वीकार करना सरकारी वित्त के समक्ष गम्भीर परिणाम खड़ा 
कर सकता है, जैसा कि भारत में प्रचलित हैं। केन्द्रीय सरकार के 
स्तर पर सरकार के निबल उधारों के एक बडे भाग (लगभग 48% 
) का उपयोग राजस्व घाटे का वित्तीयन करने में किया जाता है। 
इसी समय राजकोषीय समायोजन के कार्यक्रम की आवश्यकता 
राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये होती है। यदि राजस्व घाटे 


में कमी नहीं होती है, तो राजकोषीय घाटे में कमी केवल सरकार के 
पूजी निर्माण में कमी से ही हो सकता है जो कि आर्थिक सवृद्धि के 
लिये खतरनाक हैं। तन्‍जई बेशक इस आधार पर सही हैं कि शिक्षा 
और स्वास्थ्य पर चालू व्यय, पूजी व्यय की ही तरह महत्वपूर्ण है 
किन्तु दूसरी तरफ, सरकारी खातों पर पूजी निर्माण को अनुत्पादक 
योजनाओं में लगाया जा सकता है, लेकिन आधारभूत सरचना पर, 
विद्यालयों पर, अस्पताल इत्यादि पर सरकारी पूजी निर्माण, सवृद्धि और 
कल्याण के लिये आवश्यक है। राजकोषीय समायोजन के दौरान इस 
प्रकार के व्ययों को सरक्षित रखना चाहिये। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष के अधिकारियों ने भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को 
कम करने के लिये पूजी निर्माण में किये गये कटौती पर अपनी 
नाराजगी व्यक्त किया हैं। इस प्रकार कम से कम यह सन्निहित है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सस्था भी राजस्व घाटे में कमी को 
वरीयता देता है। 

विकासशील देशों में कम से कंम यह आवश्यक 
है कि एक नियम व्याख्यित किया जाये कि सरकार के राजस्व व्ययों 
का एक छोटा हिस्सा, मुख्यत जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अतिरिक्त 
सेवाओं के प्रावधान से जुडते है, उसकी पूर्ति सरकारी उधारों द्वारा की 


जाये। 


नीति निर्माण की दृष्टि से तीसरे प्रकार का घाटा 
मौद्रीकृत घाटा है, अर्थात सरकार को आर०बी0आई0 द्वारा दिया जाने 
वाला उधार। बजट में प्रदर्शित कुल बजटीय घाटा मौद्रीकृत घाटे का 
सही आकार नहीं बताता है। मौद्रीकृत घाय अतिरिक्त मुद्रा की उस 
मात्रा को प्रदर्शित करता है जिसका निर्माण सरकार को दिये गये 
उधार के परिणमस्वरूप होता है। यहा व्यवस्था को विशेष महत्व देने 
का न्याय सगत तर्क है और यदि आवश्यकता हो तो स्फीतिकारी 
दबावों को नियन्त्रित करने के लिये मौद्रिक घाटे में कमी भी कौ 
जाये। इस प्रकार के घाटे की मात्रा, उस मात्रा से ज्यादा न हो जो 
विवेकपूर्ण स्थिर दशा के अदर सवृद्धि के कारण नकद की अतिरिक्त 
माग की जरूरत को पूरा करता हो। इस सम्बध में एक प्रश्न पूछा 
जाता है कि किसी दिये हुये वर्ष में सरकार, को दिये गये 
आर0बी0आई0 उधार का मापन कैसे किया जाये? सरकारी बजट 
केवल किसी दिये हुये वर्ष के 3। मार्च तक के अतिरिक्त उधारों 
को प्रदर्शित करता हैं। आकडे सदिग्ध हो सकते है यदि कुछ कृतिम 
उपायों का प्रयोग वर्ष के अन्त में एक छोटे समय के लिये बकाये 
उधार को कम करने के लिये किया गया हो। जिसके कारण वार्षिक 
स्तर के अन्त की बजाय, उधार के औसत स्तर, (जैसे कि प्रत्येक 
सप्ताह के अन्तर में औसत बकाया उधार) का प्रयोग किया जा 


सकता हैं। 


मारियो आई0 ब्लेजः (0 | 8]80[७) और 
एडरिनी केस्टी (8476776 (6889५) ने अपनी पुस्तक “हाऊ दू 
मीजर द फिजकल डेफिसिट” में घाटे के अन्य प्रकार से मापन के 
लिये विधियों को बनाया है, जो कि दीर्घकालीन परिदृश्य में उपयोगी 
हो सकता है, यदि सरकार के निबल मूल्य मे परिवर्तन होता है तो 
इसे महत्वपूर्ण समझा जाये। एक लेख में शीर्षक “द डेफिसिट ऐज 
ऐन इण्डीकेटर आफ गवर्नमेण्टस सालवेन्सी-चेन्‍्ज इन पब्लिक सेक्टर 
नेटवर्थ”' के तहत लेखकों ने निष्कर्ष निकाला है कि एक सरकार का 
भुगतान सामर्थ्य इसकी परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के मूल्य में 
परिवर्तनों के साथ-साथ मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन तथा व्यापार की 
शर्त में परिवर्तन से प्रभावित होता है। जिसके कारण, लेखकों नें तर्क 
दिया है कि सरकार के दीर्घकालीन पोषणीयता के सकेतक के रूप में 
अन्य राजकोषीय घाटे के मापदण्डो को लेना जरूरी है। राजकोषीय 
घाटे का यह मापन सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के अबचत के 
समतुल्य होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके निबल मूल्यों में 
कमी होगी (यह राष्ट्रीय खातों में मापी गयी सरकार के बचत या 
अबचत से अलग होगी) सरकार के निबल मूल्य में परिवर्तन कौ 
गणना के लिये आवश्यक है कि इसकी परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों में 
परिवर्त के साथ-साथ आकस्मिक दायित्वों और भविष्य के कर 
कार्यक्रमों के वर्तमान मूल्य, को ध्यान में रखा जाय। सार्वजनिक क्षेत्र 


के सम्पूर्ण रूप से निबल मूल्य में परिवर्तन की गणना एक बडा 
कार्यभार होगा। फिर भी सरकार का निबल मूल्य स्वय में कोई बडे 
महत्व का नहीं हैं। सरकार का दिवालियापन बेशक एक बडे महत्व 
की चीज हैं।फिर भी दिवालियेपन की दशा को कर वृद्धि द्वारा 
आमूल रूप से बदला जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान 
के लिये भारत में बढते उल्लिखित घाटे के तीन तरीको पर ध्यान 
देना चाहिए अर्थात समग्र राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और मौद्रिक 
घाय। 
राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि 
जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है 

राजकोषीय घाटा का माग पर अल्पकालिक प्रभाव और भुगतान शेष 
पर प्रभाव तथा इस तथ्य के साथ कि यह सार्वजनिक ऋण में वृद्धि 
करता है। एक बृहद राजकोषीय घाटे का वितरणात्मक अर्थ भी है 
कि यह निजी निवेश में कमी करता है। 

जी0डी0पी0 की अपेक्षा सरकारी उधार में अधिक 
तीव्र वृद्धि से आशय है कि सरकार का जी0डी0पी0 से घरेलू उधारी 
के अनुपात में वृद्धि, निजी क्षेत्रों के प्रयोग के लिए उपलब्ध घरेलू 
बचत की मात्रा में कमी करना है विशेष रूप से तब जबकि बचत 
की दर में वृद्धि नहीं हो रही हो। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कि 


सरकार विशेष प्रावधानों के तहत पहले के तरीके से ही बचत कर 


सकती है, जैसे कि भारत में विधिक तरलता अनुपात 
(एस0एल0आर०0), सरकारी उधार की प्रवृत्ति में वृद्धि, ये सभी ब्याज 
की दर में वृद्धि करनी है जो परिणामस्वरूप स्ृद्धि दर को प्रभावित 
करती है। 

प्रो0 गुलाटी ने तक दिया है कि राजकोषीय 
घाटे पर सकेन्‍्द्रण और ऋण में वृद्धि एक उचित नीतिगत नजरिये को 
प्रस्तुत नहीं करता हैं। अपने प्रस्ताव के समर्थन में उनके दो तर्क है- 

) जैसा कि डोमर नें चालीस के 
दशक में कहा था कि यदि राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि 
होती हौ तो सार्वजनिक ऋण पर ब्याज कीमतों को अदा करने 
में कोई परेशानी नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि हमें ऋण 
में वृद्धि की बजाय सवृद्धि अथवा विकास की दर में वृद्धि के 
विषय में अधिक सोचना चाहिए। 

2, दूसरा तर्क यह है कि सरकार द्वारा 
ब्याज अदायगी, जो राजस्व के अधिकाश भाग को शोषित कर 
लेती है, के लिए कर राजस्व में मद वृद्धि और ब्याज 
प्राप्तियों की धीमी पुन प्राप्ति और सरकार पर बढती लाभांश 
की मात्रा जिम्मेदार हैं। 
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गुलाटी के पहले तर्क के सदर्भ में, यह 
उल्लेखनीय है कि डोमर कीन्सवाद के चरम उत्कर्ष के दिनों में लिख 
रहे थे, जब यह माना जाता था कि अचानक अभिवृद्धि और मदी से 
बचा जा सकता था और सरकार के राजकोषीय सतुलन में जोड-तोड 
करके निरन्तर विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सकता 
था। ॥960 से आर्थिक नीतियों के अनुभव नें यह दिखाया कि 
राजकोषीय नीतिया, मुद्रा स्फीति के बिना प्रभावकारी रूप से निश्चित 
विकास नहीं कर सकती, जैसा कि पहले विश्वास किया जाता था। 
आर्थिक अनुभवों से यह भी सबक लिया गया है कि सवृद्धि को 
सापेक्षिक समष्टि आर्थिक स्थायित्व की दशा में आसानी से प्राप्त 
किया जा सकता है जिसके तहत अधिक सरकारी माग मुद्रास्फीति 
कारकों में वृद्धि नहीं करते है और सरकार देश के अधिकाश 
ससाधनों और बचतों को उपयुक्त तरीके से प्रयुकत करे। भारतीय 
परिदृश्य में, राजकोषीय और राजस्व दोनों प्रकार के घाटों को सही 
ढग से काम करने की जरूरत है क्‍योंकि ऐसे उपायों की आवश्यकता 
मुद्रा स्फीति को नियत्रित करने तथा सवृद्धि को बढाने के लिये होती 
हैं। 

यह सच है कि, सरकारी राजस्व के कुल ब्याज 
अदायगी का अनुपात 80 के दशक के दौरान सतत रूप से धीरे-धीरे 


बढा। इसका कारण राजस्व के कुल ब्याज़ अदायगी के हिस्से में 


वृद्धि तथा सरकार को मिलने वाली ब्याज प्राप्तियों तथा लाभ के 
हिस्से में आनुपातिक गिरावट हैं। ब्याज की पुर्नप्राप्ति की दर के 
गिरावट का प्रमुख कारण न केवल सरकारी निवेश (जो साधारणत 
पर्याप्त वापसी लाभ पैदा नहीं करते) है, बल्कि उधारों के एक बडे 
भाग का राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए उपयोग करना भी है 
(लगभग 48%) (घटनावश, सबसे ऊची आर्थिक विकास कौ दर 
आजादी के बाद अस्सी के दशक में नोट की गयी जब ऋण और 
ब्याज भार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ 
वर्षों के लिए विकास प्रक्रिया लगभग रूक गयी थी)। यह स्पष्ट नहीं 
है कि गुलाटी हमें सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के विषय में थोडा बहुत 
निश्चिन्त रहने के लिए क्‍यों कहते है, जबकि हम सब यह जानते है 
कि सरकारी उधारों को उत्पादनीय निवेशों (बिना आर्थिक रिसाव के) 
में सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक उद्यमों से पर्याप्त प्रतिकल लाभ 
को प्राप्त करना सबसे कठिन काम है, जिसका सामना हम कर रहे 
हैं। क्‍या हम राज्य सरकारों को, उदाहरण के लिये, ठीक ढंग से 
कह सकते है कि उन्हे अपने बढते हुए कर्ज की ज्यादा चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए जबकि हम सब यह जानते है कि सरकार, उधारों का 
ही हिस्सा सरकारी नौकरों को वेतन देने में खर्च कर रही है और 
इसके बदले में अपने विद्युत विभाग, सडक, परिवहन निगम और 


सिचाई विभाग (वाणिज्यिक) से थोडे से लाभ प्राप्ति की उम्मीद करना 


दूर की चीज है? उनके यदि दूसरे बिन्दु सदर्भ लें, अर्थात, सरकारी 
राजस्व में वृद्धि की गति मन्द रही है, यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय 
और राज्य सरकारों का राजस्व अनुपात एक साथ 980-984 के 
7 5 प्रतिशत से बढ़कर 99-92 में 97 प्रतिशत हो गया, कहने 
का तात्पर्य यह है कि 22 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। इस प्रकार की 
वृद्धि मद नहीं कही जा सकती है। अगर राजस्व अनुपात में एक 
प्रतिशत की भी वृद्धि होती है तो सरकारी राजस्व से निबल ब्याज 
अदायगी का अनुपात भी बहुत अधिक होगा। राजस्व अनुपात को 
यदि एक तरफ कर दिया जाय तो, (यदि कोई अस्सी के दशक की 
राजस्व वृद्धि की दर को देखे तो), यह प्रमाणित होगा कि राजस्व 
की वृद्धि दर अस्सी के दशक में बहुत ज्यादा थी क्योंकि इस दशक 
में आय वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी और राजस्व में वृद्धि आय से 
ज्यादा हुयी (लगभग ॥6 प्रतिशत प्रतिवर्ष)॥ बिना इस बात को समझे 
कि कोष किस उद्देश्य के लिए बना है, भारत के लोगों से इस 
बात की उम्मीद करना कि वे जी0डी0पी0 का बढता हुआ अनुपात 
कर के रूप में दे देगें, अन्याय पूर्ण होगा। 

इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से राजस्व अनुपात 
में ऐसी बढ़त न तो ऐच्छिक है और न ही सम्भव। जैसा कि मैने 
पहले ही सकेत किया है, राजस्व व्यय का केवल एक छोटा हिस्सा 


ही उधारों की पूर्ति के रूप में प्रयाग लाना चाहिए। प्रो" गुलाटी फिर 


से निरीक्षण करते हुए राजकोषीय घाटे की मात्रा कम करने के लिए 
सार्वजनिक उधारों की कमी पर जोर, तथा सरकारी खर्चे के उत्पादनीय 
प्रयोग, चालू राजस्व के परिवर्तन प्राप्तियों कें गतिशीलन और सरकारी 
व्ययों में सम्पूर्ण कमी के द्वारा राजकोषीय नीतियों के परिवर्तन पर 
ध्यान दिया। चूकि सार्वजनिक उधार और राजकोषीय घाटा एक ही 
वस्तु की तरह है, एक में कमी का मतलब दूसरी में कमी है। 
वास्तव में गुलाटी का यह सोचना है कि घाटे में कमी राजस्व को 
बढाकर करनी चाहिए न कि सरकारी खर्च में कमी करके। यह 
निश्चित है कि अधिकतर देशवासी उनकी इस बात से सहमत नहीं 
होंगे। यद्यपि वे उनकी इस बात का समर्थन करेगें कि बढते हुए 
सरकारी व्यय को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाने के ज्यादा अवसर है। 
सरकार का ध्यान बेकार के अनुदानों, हानिकारक सार्वजनिक उद्यमों को 
भुगतान में कमी की सम्भावना और विस्तृत नौकरशाही के वित्त 
प्रबन्धन में कमी की ओर खींचा गया है। वास्तव में, केन्द्रीय सरकार 
की नीति एक विवेकपूर्ण और सुधरी हुई कर प्रणाली के द्वारा 
पोषणीय राजस्व की वृद्धि है के रूप मे होनी चाहिए, जो ज्यादा 
प्रभावशाली ढंग से लागू की जा सके। 
राजकोषीय घाटा तथा अर्थव्यस्था पर प्रभाव 

हम देख चुके है कि राजकोषीय घाटा सरकार 


की देयता प्रदर्शित करता है इसलिए प्रश्न यह उठता है कि बढते हुए 


राजकोषीय घाटा का क्‍या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पडता है। बढ़ता 
हुआ राजकोषीय घाटयय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता 
है? बढता हुआ राजकोषीय घाटा क्‍या हमेशा खराब होता है? 
राजकोषीय घाटा की वृद्धि क्‍या स्फीतिकारी होती है और इसकी कमी 
आवश्यक रूप से स्फीति में कमी लायेंगी। किसी अर्थव्यवस्था के 
सदर्भ में पोषणीय घाय की क्‍या सीमा होगी? ये अत्यन्त महत्वपूर्ण 
तथा गभीर प्रश्न है जो राजकोषीय घाटे की धारणा के साथ जुडे 
है। इन पर विचार करना आवश्यक है। यहाँ हम इन प्रश्नों पर सक्षेप 
पर विचार करेंगे। 

बढता हुआ राजकोषीय घाटा सरकार की उधारी 
में वृद्धि प्रदर्शित करता है, बढते हुए ऋण दायित्व के साथ ब्याज 
अदायगी में वृद्धि होगी फलस्वरूप राजस्व घाटा बढ़ेगा जो राजकोषीय 
घाटे में और वृद्धि लायेगा और यदि अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू 
उत्पाद की सवृद्धि दर ब्याज दर से अधिक नहीं हुयी तो राजकोषीय 
आटा पोषणीय नहीं होगा और इसके कारण एक ओर मुद्रा स्फीति 
को बल मिलेगा वहीं दूसरी ओर आयात प्रोत्साहित होने तथा निर्यात 
के हतोत्साहित होने के कारण प्रतिकूल भुगतान सतुलन बढ़ेगा और 
अर्थव्यवस्था 'ऋण जाल' में फेस जायेगी। बढ़ता हुआ राजकोषीय 
घाटा पूजी बाजार से ससाधनों को निकालता (क्राडड आउट) है जो 
अन्यथा निजी क्षेत्र के विनियोग के लिए उपलब्ध हुए होते। ऐसी 


अर्थव्यवस्था में जहाँ विकास की भागीदारी में निजी क्षेत्र पर बल हो 
वहाँ बढ़ता हुआ राजकोषीय घाट उचित नहीं होगा। इतना ही नहीं 
बढता हुआ राजकोषीय घाटा अन्तरिक तथा वाह्यय स्थिरता को 
प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा 
अर्थव्यवस्था में समग्र माग में वृद्धि लाता है फलस्वरूप मूल्य स्तर में 
वृद्धि (स्फीति में वृद्धि) उत्पन्न होती है। आन्तरिक मूल्य स्तर में वृद्धि 
के परिणामस्वरूप एक ओर हतोत्साहित होता है वहीं दूसरी ओर 
मौद्रिक आय में वृद्धि तथा सार्वजनिक व्यय के परिणामस्वरूप आयात 
में वृद्धि होगी फलस्वरूप उपभोग वस्तुओं की कमी के कारण 
स्फीतिक दबाव और बढेगा। 

कया बढता हुआ राजकोषीय घाय हमेशा ही 
अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? सामन्यतया यह 
स्वीकार किया जाता है कि बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था 
को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। जैसा हम लोगों ने देखा कि 
बढते हुये राजकोषीय घाटे के कारण सरकार की देयता में वृद्धि होती 
है, देयता मे वृद्धि जहाँ एक ओर अर्थव्यवस्था को ऋण जाल (ऐसी 
स्थिति जिसमें उसपर ब्याज दायित्व की अदायगी के लिये भी ऋण 
लेना पडे) में फँसा देती है, वहीं दूसी ओर इसके कारण जनित 
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भौद्रीकरण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि 


लाता है। फलस्वरूप बढता हुआ राजकोषीय घाटा स्फीतिक प्रवृत्ति 


तथा आन्तरिक स्थिरता में वृद्धि ला सकती है। हम यह भी देख 
चुके है कि बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र 
के निवेश के लिये बचत की उपलब्धता में कमी लायेगी फलस्वरूप 
ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र पर ज्यादा बल हो उस 
अर्थव्यवस्था में निवेश, उत्पादन, रोजगार आदि प्रतिकूल रूप से 
प्रभावित होंगे। हम यह भी देख चुके है कि राजकोषीय घाट जन्य 
आन्तरिक अस्थिरता वाह्यय अस्थिरता में भी फैल जाती है, चालू खाते 
के छाटे में वृद्धि होता है। आन्तरिक तथा वाह्य अस्थिरता के 
परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था गभीर आर्थिक सकट में फेंस सकती है। 

पर यह कहना कि बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा 
हमेशा ही खराब होगा और अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित 
करेगा ठीक नहीं है। कहाँ तक राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए 
खराब सिद्ठ होगा यह वास्तव में दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला, 
अर्थव्यवस्था के क्रियाशीलन का आर्थिक तथा राजनैतिक दर्शन जो यह 
बतायेगा कि आर्थिक विकास के लिये रास्ता बाजार यत्र तथा निजी 
क्षेत्र का है या राज्य की सक्रिय आर्थिक भूमिका का है। यदि 
अधिक बल सार्वजनिक क्षेत्र पर हो तो इस आर्थिक स्ट्रेटनी के 
परिपालन में राजकोषीय घाटा की मात्रा का अधिक होना स्वाभाविक 
है तब क्राडडिग आउट की बात नहीं उठेगी। दूसरा राजकोषीय घाटा 


का ढाचा अर्थात राजकोषीय घाटा के परिणाम स्वरूप जो सरकार की 


देयता में वृद्धि आयी है वह किन प्रकार के व्ययों की मात्रा में वृद्धि 
के कारण है। यदि राजकोषीय घाटा इसलिए बढा है क्योंकि 
अवस्थापना के विकास के लिये सरकारी व्यय आवश्यक है या 
इसलिए बढा है क्‍योंकि गरीबी निवारण तथा जीवन के गुणवत्ता में 
सुधार के लिये सार्वजनिक व्यय अपरिहार्य रहें है या यू कहिए कि 
राजकोषीय घाटा की वृद्धि के लिये न्‍्यायोचित सामाजिक तथा आर्थिक 
आधार रहे है तो बढते हुए राजकोषीय घाटा को बिल्कुल अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि राजकोषीय घाठा 
का आकार महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है उसकी गुणवत्ता का पहलू। 
प्रश्न यह उठता है कि क्‍या राजकोषीय घाटा में 
कमी लाने में मुद्रा स्फीति में कमी सुनिश्चित होगी। चूकि मुद्रा 
स्फीति मूल्य स्तर में सचयी तथा लगातार वृद्धि को प्रदर्शित करती है 
तथा जो अर्थव्यवस्था में समग्र माग में वृद्धि, वस्तुओं की पूर्ति में 
कमी या साधनों की लागत में वृद्धि या तीनो के कारण उत्पन्न होगी, 
इसलिए, बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा स्फीतिकारी होगा यदि सार्वजनिक 
व्यय समग्र माग में तो वृद्धि लाये पर उसके अनुरूप उत्पादन में वृद्धि 
नहीं लाये, ससाधनों की क्राडडिग आउट के कारण निजी क्षेत्र के 
विनियोजन में कमी तथा फलस्वरूप उत्पादन में कमी आये और 
सरकारी उधारी पर नीची प्रतिशत ब्याजदर पूजी बाजार में निजी क्षेत्रो 


द्वारा प्राप्प पूजी पर ब्याज दर को ऊची कर दे फलस्वरूप उनकी 


लागत बढ जाये। स्पष्ट है कि यदि राजकोषीय घाय में कटौती के 
उपाय सरकार के अनुत्पादक व्ययों में कमी लाये जिससे समग्र व्यय 
में तो कमी आये पर उत्पादन में कमी नहीं आये, सरकार की बाजार 
उधारी में कमी जो निजी क्षेत्र के विनियोजन में वृद्धि लाये तथा 
परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि आये तथा यदि राजकोषीय छाटे में 
कमी के लिये करारोपण में जो वृद्धि आये उससे अर्थव्यवस्था में 
उत्पादन हतोत्साहित नहीं हो तथा यदि सरकार अपनी उधारी की ऊपरी 
सीमा निर्धारित कर दे तथा सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर को 
बाजार ब्याज दर के साथ जोड दे तो निश्चित रूप से राजकोषीय 
घाटे में कमी अर्थव्यवस्था में स्फीतिक दबाव में कमी ला सकती है 
अन्यथा नही। 
पोषणीय राजकोषीय घाय 
राजकोषीय घाटा को हम बजेटरी घाट + 

सरकार की देयताओं में वृद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। 
राजकोषीय घाटा की वित्तीय व्यवस्था तीन स्रोतों से की जा सकती 
है- (क) नयी मुद्रा के निर्गमन या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि (ख) 
आन्तरिक सार्वजनिक ऋण व्यवस्था (ग) विदेशी ऋण। 

राजकोषीय घाटा को पूरा करने या उसके 
वित्तीयन के प्रत्येक स्रोत की अपनी सीमा है क्‍योंकि प्रत्येक स्रोत 
अर्थव्यवस्था पर किसी न किसी रूप में बोझ डालता है। प्रत्येक 


विधि का प्रयोग यदि एक सीमा से अधिक किया गया तो आर्थिक 
सकट उत्पन्न होगा। जब राजकोषीय घाटा की मात्रा वित्तीयन के 
प्रत्येक स्रोत के अलग-अलग या समग्र रूप में सन्दर्भित सीमा के 
भीतर ही रहने दे और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में उत्पन्न बोझ का 
पोषण स्वय कर ले तो हम कहेंगे कि राजकोषीय घाट पोषणीय है। 
अपोषणीय घाटा निश्चित रूप से “'ऋणजाल' की स्थिति उत्पन्न कर 
देगा। अपोषणीय घाय की स्थिति यह प्रदर्शित करती हे कि 
अर्थव्यवस्था राजकोषीय घाटे से उत्पन्न बोझ को वहन करने में समर्थ 
नहीं है। यदि राजकोषीय घाट की आपूर्ति के लिये मुद्रा के निर्गमन 
का सहारा लिया गया तो इससे मौद्रिक माग सृजित होगी, वास्तविक 
राष्ट्रीय आय की वृद्धि के ऊपर जो माग का आधिक्य होगा वह 
अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति को जन्म देगा और यह जनता पर 
अनिवार्य स्वभाव का स्फीतिक करारोपण होगा, जो अधिकाशतया 
प्रतिगामी स्वभाव का होगा, मुद्रा के निर्गमन या स्फीतिक करारोपण 
की क्‍या सीमा होगी यह इस बात पर निर्भर करेगी कि हम स्फीति 
की कितनी दर को सुरक्षित या स्वीकार्य मानते है, जिसका निर्णय 
आर्थिक, राजनैतिक तथा अन्य कारकों पर निर्भर करेगा, स्पष्ट है कि 
राजकोषीय घाटा की वह मात्रा जो नोट निर्गमन को इस सीमा तक 
जाने के लिए बाध्य कर दे कि स्फीति की दर स्फीति की सुरक्षित 
सीमा पार कर जाये तो हम कहेंगे कि राजकोषीय घाटा पोषणीय नहीं 


है। यदि राजकोषीय ध्यागा का वित्तीयन बाजार उधारी या सार्वजनिक 
ऋण की उगाही से किया गया तो राजकोषीय घाटा अपोषणीय होगा, 
यदि ब्याज की दर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक हो। 
इस स्थिति में 'स्फीति कर! के ऊपर प्राथमिक मूल घाटे का 
आधिक्य अर्थव्यवस्था को ऋणजाल में ला देगा। दूसरे शब्दो में 
अत्यधिक ऊँचा ऋण जीडीपी अनुपात सरकार को बाध्य करेगा कि 
वह मौद्रीकृत ऋण या स्फीतिकारी वित्त का सहारा ले और 
अर्थव्यवस्था ऋण जाल में होगी। यदि सरकार राजकोषीय घाटा की 
पूर्ति के लिये विदेशी ऋण का सहारा ले तो राजकोषीय घाटा तब 
पोषणीय होगा, जबकि निर्यात की वृद्धि दर ब्याज दर से अधिक हो। 
एक बात और उल्लेखनीय है और वह यह है कि यद्यपि राजकोषीय 
घाटा पोषणीय हो फिर भी वह इष्टतम नहीं हां सकता क्योंकि 
राजकोषीय घाटे के कारण क्राडडिग आउट होगा जिसके परिणामस्वरूप 


आर्थिक विकास में कमी हो सकती है। 


अध्याय-4 


भारत में बजटीय घाटा की प्रवृत्ति तथा सरकारी 
प्रयास 


(फशातक ण॑ एफ्त2शंबत 0शीसा प्रावावाब बात 60एका।शा। एति07) 


प्रथम दो अध्यायों में हम लोगों ने यह स्थापित 
किया कि 994 का आर्थिक सकट पश्चकालीन विकृत आर्थिक 
नीतियों के सचयी परिणामों की द्योतक थी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था 
में समष्टिगत आर्थिक असन्तुलन उत्पन्न हुआ। परिणामत विकास का 
आर्थिक यत्र ही ध्वस्त हो गया जिसके प्रमुख कारण के रूप में 
काफी हद तक सरकार के द्वारा समय समय पर लिये गये 
अविवेकपूर्ण ऋण रहे है जिसने अर्थव्यवस्था पर बढते हुये ब्याज 
भुगतान दायित्वों में सचयी वृद्धि की जिसने परिणामस्वरूप घाटे के 
स्वरूपों को विस्तृत ऋणात्मकता प्रदान की और इनका उपयोग भी 
निश्चित तौर पर अनुत्पादक रहा। यदि सरकार द्वारा लिये गये 
आन्तरिक तथा वाहय ऋणों का प्रयोग उत्पादकीय रहा होता तो निजी 
क्षेत्र के लिये ''क्राड आउट! स्थिति होने के बावजूद भी आर्थिक 
स्वरूप अर्थव्यवस्था के अनुकूल होता। सामान्य तौर पर हम यह कह 


सकते हैं कि सरकार के द्वारा लिये जाने वाले ऋण, जिसे हम विशेष 


शब्दों में राजकोषीय घाटा भी कह सकते है, की पोषणीयता ही यह 
निर्धारित करेगी कि अर्थव्यवस्था का समष्टिगत आर्थिक स्वरूप कैसा 
होगा। 


वर्ष 499] के आर्थिक सकये के कार्य- कारण 
सम्बन्धों की आन्तरिक विश्लेषणता के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता से 
निपटने के बाद «बनी काग्रेस सरकार ने क्रमबद्द तरीके से इस सकट 
को दूर करने के लिये कई प्रभावी आर्थिक नीतियों की घोषणा की। 


इन नीतियों में प्रमुख योगदान तत्कालीन प्रधानमत्री 
पी0 वी0 नरसिहमाराव तथा वित्तमत्री डा0 मनमोहन सिह का रहा 
जिसके कारण इस नीति के विकास माडल को 'राव-मनमोहन माडल' 
की सज्ञा भी दी जाती है। 
भारत में घाटे की प्रवृत्ति 
सकल राजकोषीय घाटा जो 970 के मध्य 
और ॥975-76 में 4 प्रतिशत था सकल घरेलू उत्पाद का केबल 4 
प्रतिशत तथा 80 के दशक के प्रारम्भ में लगभग 6 प्रतिशत हो 
गया। यह ॥984 - 85 में बढकर 75 प्रतिशत हो गया तथा इसमें 
तीव्र वृद्धि कायम रहते हुये 985-86 के बाद से यह 8 प्रतिशत से 
भी अधिक हो गया। 
| वर्ष 990-9 के घोर आर्थिक सकट के दौरान 


राजकोषीय घाय सकल घरेलू उत्पाद का 84 प्रतिशत हो गया था। 


किन्तु 990-94 के बाद सार्वजनिक व्यय में करती, कर आधार का 
विस्तार तथा कर राजस्व में वृद्धि, केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों की बजट 
पर आश्नितता में कमी, सार्वजनिक ऋणों के मौद्रीकरण की सीमा का 
निर्धारण जिसके अन्तर्गत ऐडहाक ट्रेजनी बिल्स के स्थान पर अर्थोपाय 
अग्नरिमों को लागू करना, एस0 एल0 आर0 को घटाकर 25 प्रतिशत 
पर लाना, सार्वजनिक प्रतिभूतियों पर ब्याज दर के निर्धारण को माग 
एवं पूर्ति की शक्तियों पर छोडना, सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा विनिवेश 
तथा फिजिकल रिसिपान्सबिल्टी बिल को लाना आदि कुछ ऐसे 
सुधारात्मक कदम सरकार ने उठाये जिससे राजकोषीय घाटे की बढती 
हुई प्रवृत्ति पर नियत्रण तथा कमी लाने में सरकार सफल रही है। 
वर्ष 99-92 से वर्तमान तक राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति को सारणी 
4] मे प्रदर्शित किया गया है। 

' राजकोषीय समेकन का कार्य, जो आर्थिक सुधारों 
के पैकेज में के प्रमुख तत्व है, अभी भी अपूर्ण है। आर्थिक सुधारों 
के चरों में, विशेष रूप से राजकोषीय घाटे के समेकन में अपर्याप्त 
प्रगति हुई है। 
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स्रोत-- आर्थिक समीक्षा 2002-03 


नब्बे के दशक के मध्य में राजकोषीय घाटे में 
कमी के कूछ लक्षण दिखने के पश्चात, वर्ष 997-98 से राजकोषीय 
घाटा पुन बढ़ना प्रारम्भ हो गया। वर्ष 990-9 में सकल घरेलू 
उत्पाद के 66 प्रतिशत से कम होकर वर्ष ॥996-97 में 4॥ प्रतिशत 
हो जाने के पश्चात्‌ राजकोषीय घाटा वर्ष 997-98 में 48 प्रतिशत 
हो गया और वर्ष 200-02 में और बढकर 59 प्रतिशत हो गया 
(सारणी 42)। अपेक्षाकृत उच्च राजकोषीय घाटों के परिणामस्वरूप 
सवृद्धि में निरूद्धता के अतिरिक्त सरकारी उधार अपेक्षाकृत अधिक हुये 
हैं। 

राजस्व घाटा जो यह प्रदर्शित करता है कि 
सरकार अपने उपभोग व्यय को पूरा करने के लिये अपनी पूजी का 
कितना भाग उपभोग कर रही है या उधारी का सहारा ले रही है। 
70 के दशक के अन्त तक केन्द्र सरकार के राजस्व खाते में 
'आधिक्य' की स्थिति थी अर्थात सरकार अपने उपभोग व्यय से 
अधिक राजस्व प्राप्त करती थी जिसका प्रयोग पूजी निर्माण में करती 
थी। अस्सी के दशक से राजस्व घाटा एक सामान्य प्रतिभास बन 
गया। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पाचवी योजना के दौरान 
राजस्व खाते में अतिरेक की स्थिति थी। वर्ष 974-75 से ॥978-79 


के दौरान 26770 करोड रूपये का आधिक्य था लेकिन उसके बाद 


सारणी- 42 
केन्द्रीय सरकार के घाटे के सूचकों की प्रवृत्तिया 


राजस्व घाटा प्राथमिक घाटा | राजकोषीय 
घाटा 


(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ) 
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स्रोत- आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, 2002-2003 


छठी योजना में 957 70 करोड रूपया, सातवीं 
योजना अवधि में 46905 करोड रूपया, आठवीं योजना में 45875 
करोड एवं नवीं योजना के दौरान राजस्व घाटा 29535 करोड रूपया 
था। 

राजस्व घाय जो 4990-9। में सकल घरेलू 
उत्पाद का 3% प्रतिशत था, वर्ष ॥995-96 में 252 प्रतिशत, 
996-97 में 240 प्रतिशत, 997-98 में 306 प्रतिशत 998-99 में 
3 85 प्रतिशत, 999-2000 में 377 प्रतिशत था, उसमें सतत्‌ रूप से 
वृद्दि होते हुए बजट वर्ष 2000-0।, 2004-02 और 2002-03 में 
क्रमश 3 55 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, तथा 38 प्रतिशत हो गया। 

राजस्व घाटा, जो वर्ष ॥990-94 में राजकोषीय 
घाटे का 494 प्रतिशत था, वर्ष 200-02 में राजकोषीय छाटे के 
702 प्रतिशत के लिये उत्तरदायी था। 

सरकारी प्रयास - समष्टिगत आर्थिक स्थिरता 
तथा 994 के आर्थिक सकट के बाद सरकार के द्वारा किये गये 
वित्तीय क्षेत्र में सुधार, सरकारी प्रयासों की श्रुखला में एक महत्वपूर्ण 
कडी के रूप में थे। 

आर्थिक वित्तीय सुधारों का परिक्षण करने के 
लिये सर्व प्रथम हमें आर्थिक सकटो की उस पृष्ठभूमि में जाना चाहिए 


जिनके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की सतोषजनक सवृद्धि में कमी आ 


गयी थी। वर्ष १990 के प्रारम्भ में जो घाटा केन्द्र सरकार तथा राज्य 
सरकारों के स्तर पर था, वही स्थिति 990 के अन्त में भी बनी 
रही। सरकारी ऋण की स्थिति नियत्रण के बाहर हो रही थी, लगभग 
सभी राज्य सरकारें बजट कौ कमी के कारण आवश्यक सेवाओं की 
भी पूर्ति नहीं कर पा रही थी। बजट के पूजीगत ब्ययों में तीन्र कमी 
दृष्टिगोचर हुयी और साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र की बचत अपने 
न्यूनतम स्तर पर थी जो लगभग नगण्य थी। वित्तीय क्षेत्रों की 
जटिलता का प्रश्न अन्य क्षेत्रों के समष्टिगत चरो से जुडा हुआ हे 
यह काफी हद तक ब्यय तथा कर सरचना, अलोकप्रिय लेकिन 
आर्थिक दृष्टि से उचित कदम उठाने की राजनैतिक प्रतिबद्वता की कमी 
आदि पर निर्भर करता है। 

करों में सुधार की प्रक्रिया विशेषत अप्रत्यक्षकर, 
केवल वित्तीय ढाचे से ही सम्बन्ध नहीं रखते है बल्कि ये अन्य 
क्षेत्रों में जैसे विदेश व्यापार नीति, विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था 
को खोलना, वित्तीय क्षेत्रों में सुधार आदि से सम्बन्ध रखते है अत 
वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को अन्य क्षेत्रों के सुधारों से भी जोडा जाना 
चाहिए। 

कर के प्रशासनिक ढांचे में सुधार आधुनिक 
व्यवस्था की मागों के अनुरूप किये जाने चाहिए यहा तक कि इन्हे 
सुधारों की मनोभावना से भी जोडा जाना चाहिए। 


इधर बीच ब्याज भुगतान, पेंशन, रक्षाब्यय राज्यों 
को वित्तीय हस्तातरण आदि इस अनुपात में बढ़े है कि ब्यय आवटन 
में सुधारों की बहुत ही कम गुजाइश रह गयी है क्‍योंकि ये सभी 
ब्यय सविदात्मक एवं अनिवार्य होते है। 

कृषि आयकर, खाद्य अनुदान में कमी, सरकारी 
कर्मचारियो की सख्या में कटौती आदि कुछ ऐसे अलोकप्रिय मुद्दे है 
जिन पर सरकार अपनी राजनीतिक अकाक्षाओं के कारण कडे कदम 
नहीं उठाती बल्कि सस्ती लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए तरह 
तरह की उद्घोषणा करती है, जो कि निश्चित तौर पर अनुत्पादक 
ब्ययों के माध्यम से वित्तीय बोझ को सचयी रूप से बढाती है। 
वित्तीय सुधारों को लागू करने में राजनीतिक अस्थिरता भी प्रमुख 
बाधक कारक के रूप में कार्य करती है, जैसा कि 990 के दशक 
में परिलक्षित हुआ। 

यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि 
सरकार के राजकोषीय अथवा वित्तीय घाटे को कम करने के लिये 
हम तीन प्रभावी तरीकों का प्रयोग कर सकते है- एक तरफ हम 
सरकार की राजस्व आय में प्रभावी कर सुधारों तथा अन्य उपाये के 
माध्यम से वृद्धि करके राजकोषीय घाटे के बढते हुए परिमाण को 
नियत्रित कर सकते है जिसे हम सरकार के राजस्व प्रबन्धन की सज्ञा 


दे सकते है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के अनुत्पादक ब्ययों में प्रभावी 


कटौती करके बढते हुए राजकोषीय घाटे को सीधे तौर पर रोक 
सकते है, इस प्रक्रिया को हम सरकार का व्यय प्रबंधन कह सकते 
है। 

अन्त में, राजकोषीय घाटे को अगर सीधे एवं 
सरल अर्थो में परिभाषित किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि 
यह समग्र रूप से सरकार के निबल वित्तीय दायित्वों को अथवा 
लिये गये सार्वजनिक ऋण को हो प्रदर्शित करता है।' अत यदि 
सरकार बढते हुए सार्वजनिक ऋण, जो कि निश्चित रूप से राजस्व 
खाते में ब्याज भुगतान के माध्यम से ऋण जाल और अन्य 
दुष्प्रभावित परिणामों को उत्पन्न करता है, को पोषणीय रूप से 
नियत्रित करे तो भी वित्तीय घाटे पर प्रभावी अवरोध बनाया जा 
सकता है, इसे हम ब्यय प्रबन्धन कह सकते हा इसके संक्षिप्त रूप 
को आरेख सख्या 4 में दिखाया गया है। 

यहा एक तथ्य सदर्भित है कि सरकार यदि 
उपरोक्त तीनों प्रबन्धनों में से किसी एक का प्रभावी प्रयोग करती है 
तो उसके परिणामों को परिलक्षित होने में समय लग सकता है, किन्तु 
सरकार यदि घाटे पर नियन्त्रण और 'कमी करने के लिये त्रिआयामी 
प्रबधन तरीकों का प्रयोग करती है तो ऐसा नहीं लगता है कि 
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दिल ादुषया जे. 36 


राजकोषीय घाटे का नियत्रण एव कमी 


जस्व॒ प्रबन्धन व्यय प्रबन्धन सार्वजनिक ऋण प्रबन्धन 


किस विनिवेश गैर कर आय में वृद्धि दायित्वविहीन प्राप्तियों में। वृद्धि 
अप्रत्यक्षकर 


अनुत्पादक व्ययों में कमी 


लेप सम लतनर कनट 


अनुदान में कमी रक्षा व्यय में कमी सरकारी नौकरी | में कटौती 





|] बाजार ब्याज दर पर ब्याज दर में कटौती विनिवेश आय तथा सचित 
त़् सरकार द्वारा ऋण विदेशी विनिमय कोष से 
लिया जाना उच्च ब्याज दर वाले ऋणों 


के भुगतान की व्यवस्था 


सरकार को निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने में 
अधिक प्रतीक्षा करनी होगी। 

उपरोक्त विवेचन के आधार पर भारत सरकार 
के द्वारा आर्थिक सुधारों की श्रूखला में उठाये गये कदमों को निम्न 
शीर्षको में विभाजित किया जा सकता है। 
कर सुधार 

वर्ष 990 के दशक में उठाये गये कर सुधर 
मुख्यतः चेलैया समिति की सिफारिशों पर आधारित थे। इन सुधारों 
का लक्ष्य मुख्ययः कर प्रणाली का सरलीकरण, कर की दरों को 
विवेकपूर्ण बनाना, कर ढाचे में पारदर्शिता, कर प्रशासन में सुधार 
आदि थे। कर सुधार प्राय निम्नाकित दिशाओ में किया गया- 

(क) कर प्रणाली को कर की दरों में आवश्यक 
समायोजन के साथ, विशेषरूप से व्यक्तिगत करारोपण तथा वस्तु 
करारोपण के सम्बन्ध में, अधिक उचित तथा विस्तृत आधार देना। 

(ख) प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही करों के 
सम्बन्ध में कर राजस्व लोच को बढाने तथा कुल कर राजस्व में 
प्रत्यक्ष कर के अनुपात को बढाना। 

(ग) करारोपण के लिये नये क्षेत्र की पहचान 
करना जिससे कर आधार में वृद्धि हो सके। 


(घ) कृषि क्षेत्र के करारोपण की सम्भावना पर विचार। 


(व) सशोधित मूल्य बर्धित कर (माडवैट) को और फैलाना। 
(छ) उत्तम कर अनुपालन तथा प्रशासन की दृष्टि से उत्पादन शुल्क 
के ढाचे को युक्तिसगत तथा सरल बनाना। 
(ज) विभिन्‍न करों के साथ जुटी हुयी रियायतों तथा छूटों को समाप्त 
करना या कम करना जिससे कि वे कर अपवचन का माध्यम न बन 
सकें और इनके परिणामस्वरूप राजस्व हानि को कम किया जा सके। 
(झ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक्त शक्ति को प्रोत्साहित करने के 
उद्देश्य तथा साधनों के गतिशीलता को बढाने के उद्देश्य को ध्यान 
में रखते हुये प्रशुल्क के स्तर या सीमा शुल्क को नीचे लाने का 
प्रयास करना। 
(ट) कर नियम को सरल बनाना तथा कर प्रशासन को प्रभावपूर्ण 
बनाने का प्रयास करना। 

वर्ष 4990-9। से 2002-03 के बीच कर सुधार 
की दिशा में सरकार के द्वारा विभिन्‍न बजटों में जो कदम उठाये गये 
है उन्हे हम तीन भागों में रख सकते है- 
(क) प्रत्यक्ष करारोपण के क्षेत्र में, 
(ख) परोक्ष करारोपण की दिशा में, 
(ग) कर प्रशासन में सुधार की दृष्टि में, 


प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में सुधार, 

आय कर के सम्बन्ध में कर मुक्त आय की 
सीमा जो 99 में 22,000 रू0 थी, वह वर्तमान में (2002-03 बजट 
के बाद) 50,000 रूपया हो गयी है, रेट स्‍लैब जो ॥99 चार था, 
वह इस समय घटकर तीन हो गया है तथा अधिकतम सीमान्त दर 
जो 990-9 में 56 प्रतिशत (अधिभार के साथ) था 2002-03 में 
अधिभार के साथ 35 प्रतिशत हो गया। 

छोटे तथा फुटकर व्यापारियों, यातायात चालकों 
तथा असगठित (अपजीकृत) क्षेत्र के लोगों की आय कर के दायरे में 
लाने के लिये सरकार प्रकल्पित कर लागू किया पर इसे समाप्त कर 
दिया गया। लेकिन अधिकाश लोगों को कर के दायरे में लाने के 
लिये सरकार ने “छ में से एक” स्कीम लागू की जिसके अनुसार 
जो भी व्यक्ति उल्लिखित 6 में से अब कोई एक भी शर्त पूरी 
करता है तो उनके लिये आयकर विवरणी फार्म 20 भरना अनिवार्य 
है। उल्लेखनीय है कि इन &6 में से टेलीफोन धारिता की दशा को 
समाप्त कर दिया गया है। 

अस्तिकर तथा उपहार कर को पहले ही समाप्त 
कर दिया गया क्‍योंकि सरकार की दृष्टि में इन करों की लाभदेयता 
कम थी। वर्ष 99 में एक ओर कर के वितरणात्मक पहलू पर बल 


कम दिया गया तो दूसरी ओर निजी क्षेत्र को बढावा देने तथा 


वित्तीय निवेशो को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। इसलिए 
994 के बाद उत्पादक सम्पतियों जिनमें बैंक जमा, अशपत्र तथा अन्य 
प्रतिभूतिया सम्मिलित हैं, को सम्पत्ति कर की सीमा के बाहर कर 
दिया गया तथा सम्पत्ति कर की मुक्त सीमा को 45 लाख रूपये 
कर दिया गया। 

निगम कर की सीमा को घरेलू कम्पनियों के 
सम्बन्ध में 35 प्रतिशत तथा विदेशी कम्पनिया के सम्बन्ध में 40 
प्रतिशत कर दिया गया जो १99] में क्रमश 45 प्रतिशत तथा 50 
प्रतिशत था। 

कृषि क्षेत्र में प्राप्त कषि आय प्रत्यक्ष करारोपण 
के दायरे में बनी रही। इस क्षेत्र में जो सुधार हुआ वह केवल इससे 
सम्बन्धित रहा कि जहा चेलैया समिति (॥99) की रिपोर्ट के पूर्व 
कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय तथा गैर कृषि क्षेत्र से प्राप्त्आय को 
आयकर के लिये जोडने की व्यवस्था पर, यह जुडी हुयी आय तभी 
करारोपित होती थी जबकि गैर कषि से प्राप्त आय कर देय सीमा से 
ऊपर हो, अर्थात कर देय सीमा के ऊपर वाले व्यक्ति की सम्पूर्ण 
कृषि आय चाहे जो भी हो करारोपित होती थी, 99 के बाद 
चेलैया समिति की सिफारिशों के बाद यह व्यवस्था की गयी कि 


कृषि क्षेत्र की आय, गैर कृषि आय में जोडी जायेगी जबकि कृषि 
आय 25 हजार रूपये से अधिक हो।” 


परोक्ष करारोपण के क्षेत्र में सुधार 


वर्ष 399 के बाद परोक्ष करारोपण के क्षेत्र में 
अपेक्षाकृत अधिक तथा प्रभावी परिवर्तन किये गये। इन सुधारों को 
तीन खण्डों में विभक्त कर सकते है- 
सीमा शुल्क 

वर्ष 99] के पहले सीमा शुल्क अत्यन्त ही 
ऊँचा था और किसी-किसी स्थिति में तो तीन सौ प्रतिशत से भी 
अधिक था। आयातित आगत की लागत, प्रतियोगिता तथा कुशलता 
बढ़ाने, भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा कम मूल्य दिये जाने जिससे स्फीति 
के दबाव कम हो सके, सीमा शुल्क को धीरे-धीरे कम करने का 
प्रयास किया गया। वर्ष 399। में ही सीमा शुल्क की दर को 50 
प्रतिशत तक घटा दिया गया तथा सीमा शुल्क की दरों को घटाकर 
32 कर दिया गया। वर्ष 399] से जो इस दिशा में प्रयासों की 
प्रक्रिया शुरू हुई, एक दशाब्दि में इस स्थिति को प्राप्त हो गयी कि 
2002-03 में वित्त मत्री ने यह घोषणा कि 2002-03 में इसकी 
उच्चतम दर को घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है तथा ऐसी 


उम्मीद की जाती है कि 2004-05 तक सीमा शुल्क की दो ही दरे 


2 ए.त टानाबा (99) , 785 २७०7॥ एणश॥(४० ऐ०्फुणप , 499] 


प्रचलित होंगी- 0 प्रतिशत की बेसिक दर जो कच्चा माल, माध्यमिक वस्तुए 
तथा कम्पोनेन्टस से सम्बन्धित होगी तथा 20 प्रतिशत सीमा शुल्क जो मुख्य 
रूप से तैयार वस्तुओं से सम्बन्धित होगी। 

उत्पादन शुल्क 


वर्ष 986-87 की बजट में वैट (मूल्य वर्धित कर) कौ 
एक सशोधित प्रणाली लागू की गयी जिसे माडीफाइड वैट या माड वैट कहा 
गया। माड वैट ने उत्पादन शुल्क प्रणाली में ही बैट की ही तरह अपलिखन 
तथा कयौती की व्यवस्था शुरू किया। इसमें यह व्यवस्था की गयी कि किसी 
उत्पादक इकाई ने उत्पादक क्रिया में प्रयुक्त आगत पर जो उत्पाद दिया है उसे 
उसके कुल कर दायित्व से घठा दिया जायेगा। इसके साथ ही माडवैट के 
साथ विशिष्ट कर प्रणाली के स्थान पर मूल्यानुसार कर प्रणाली लागू कौ 
गयी। 

माडवैट के उत्पादन शुल्क प्रणाली में वैट के रूप में 
प्रत्यारोपित तो किया गया किन्तु आगत तथा निर्गत के सम्बन्ध में अलग-अलग 
तथा बहुत सारी दरें होने के कारण वस्तुओं के वर्गीकरण को लेकर झगडे 
तथा जनित भ्रष्टाचार की समस्या बनी रही। वर्ष 2000-0। के बजट में 8,6 


तथा 24 को मिलाकर ॥6 प्रतिशत की एक आधारभूत या मानक उत्पादन 


शुल्क दर लागू कौ 


गयी जो लगभग सभी उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं के साथ लागू 
की गयी। सेनवैट भो मैन्युफैक्चरिंग अवस्था तक ही है और 
वास्तविकता यह है कि केन्द्र ने इसे सेनवैट कहा है। इस प्रकार 
सेनवैट माडवैट का एक रूप हुआ और इसे भी उत्पादन शुक्ल 
प्रणाली में ही प्रत्यारोपित किया गया, अन्तर केवल इतना है कि 
सेनवैट प्रणाली में ॥6 प्रतिशत की एक आधारभूत दर प्रचलित होगी। 

सरकार चाहकर भी इसे आगे फुटकर विक्रय 
तक नहीं ले जा सकती थी क्‍योंकि सविधान की व्यवस्था के 
अनुसार वह केन्द्र सरकार की सीमा के बाहर है। हाईस्पीड डीजल 
तथा पेट्रोल को छोडकर सभी आगतों पर जो अन्त्य वस्तुओं के 
विनिर्माण में प्रयुक्त होती है, प्रदत्त कर के सम्बन्ध में समायोजन 
सुविधा उपलब्ध है। 2000-0। के बजट में सरकार ने सेड की तीन 
दरों को समाप्त करके ॥6 प्रतिशत की एक दर कर दी है। 

केन्द्र सरकार पूर्ण बैट लागू करने का प्रयास कर 
रही है जिससे कि कर उत्प्लावकता में वृद्धि होने की सम्भावना है 
इस दिशा में केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर ॥ 
अप्रैल 2003 से वैट लागू करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन 
राजनैतिक महत्वाकाक्षा के कारण अभी तक इस पर कोई सहमति 


नहीं हो पायी है। 


भारत में कर सुधारों का मूल्याकन करते हुये 
विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट, जनवरी 2000 में जहा भारत के कर 
सुधारों के आर्थिक तटस्थता, समानता, आय अनुमानता 
(वास्तविक/बजट अनुमान), प्रशासनिक वक्षता आदि क्षेत्र में सतोष 
प्रकट किया है वहीं दूसरी ओर कर उत्स्लवबता और आय स्थिरता में 
गिरावट भी दर्ज की है। 
राज्यों के लिये वित्तीय सुधार कार्यक्रम 

राज्यों के वित्तीय घाटे को अनुशासित करने के 
लिये समय-समय पर राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ वित्त आयोग, योजना 
आयोग आदि आर्थिक मचों द्वारा सुझाव दिये और अपनाये गये हें। 

राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ में वित्तमत्री एवं राज्यों 
के मुख्यमत्रियों के मध्य यह तय हुआ कि केन्द्र और राज्य, राज्यों 
के घाटे को कम करने के लिये सयुकत प्रयास करेंगे और इसके 
लिये एक मध्यावधि ब्यूह रचना अपनायी गयी। इस मध्यावधि ब्यूह 
रचना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार राज्यों को एक अग्रिम वित्तीय 
सहायता प्रदान करेगी जिसके प्र॒त्युत्तर में राज्य एक समयबद्ध कार्यक्रम 
के तहत सुधारों को लागू करेंगें। इस आशय के साथ केन्द्र और 
राज्य सरकारों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरेत किया जायेगा। 


अभी तक केवल ॥3 राज्य ही इस समझौते में शामिल हुये हैं।' ये 
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राज्य क्रमश पजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, 
मिजोरम, उडीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, आन्ध्र 
प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य राज्यों के 
मध्यावधि राजस्व घाटे को समाप्त करना है। इस कार्यक्रम के 
निम्नाकित बिन्दु हैं - 
। गैर आयोजनगत व्ययों में कमी लाना 
2 आवदन कुशलता को बढाने के लिये तथा वित्तीय बोझ को 
राज्यों से कम करने के लिये मूल्यों/अनुदान में सुधार 
3 सार्वजनिक सेवाओं की कुशलता में वृद्धि के लिये सस्थागत 
सुधार 
4 गैर आवश्यक क्षेत्रों में सरकारी भूमिका में कमी। 
दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा हस्तान्तरण 

राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने के लिये 
तथा वित्तीय हस्तान्तरण को विवेकपूर्ण बनाने के लिये दसवें तथा 
ग्यारहवें वित्त आयोगों ने अपनी सिफारिशों में आमूलचूल परिवर्तन 
किया है। 

वैकल्पिक योजना में दसवें वित्त आयोग ने यह 
प्रस्ताव रखा कि केन्द्र के कुल राजस्व का 29 प्रतिशत भाग 
यथोचित सवैधानिक सशोधन के द्वारा राज्यों को हिस्सों के रूप में 


दिया जाना चाहिए तथा इस अनुपात का पुनरावलोकन प्रत्येक 5 वर्ष 


पर होना चाहिए। आयोग ने यह भी तर्क रखा कि वैकल्पिक योजना 
के लागू होने के बाद ऐसे करों की उत्प्लावकता के परिणामस्वरूप 
राज्य लाभान्वित होंगे जो अब तक विभाजन योग्य नहीं थे जैसे 
निगम कर आदि। 

ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया कि 
सघ्ीय सूची में उल्लिखित सभी करों तथा शुल्कों की निबल प्राप्ति 
का 28 प्रतिशत राज्यों के बीच आवटनीय समग्र अश होगा, पर 
इसमें सविधान की धारा 268 तथा 269 में उल्लिखित कर तथा 
शुल्क नहीं आयेंगे। और चूकि 80वें सशोधन के बाद धारा 272 को 
समाप्त कर दिया गया है इसलिये एडीशनल इक्साइज डयूटीज एक्ट 
१957 के अन्तर्गत लगाये गये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से प्राप्ति को 
अभ्यर्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि अब इनसे प्राप्तिया केन्द्र 
सरकार की कर राजस्व में सम्मिलित होगी और अब ये राज्यों के 
साथ आवटनीय होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुये आयोग ने 
इसकी सस्तुति की है कि आवटनीय सध्यीय करों तथा शुल्कों का ॥ 
5 प्रतिशत अलग रूप से राज्यों को आवटित कर दिया जाय, इस 
प्रकार इसे लेकर अब सम्पूर्ण करों तथा शुल्कों का 29 5 प्रतिशत 
(28 प्रतिशत + ॥5 प्रतिशत) राज्यों के बीच आवटित कर दिया 


जाय। लेकिन आयोग ने यह भी सस्तुति कौ कि यदि कोई राज्य 


चीनी, टेक्सटाइल्स तथा तम्बाकू पर बिक्री कर लगाता है तथा उसकी 
वसूली करता है तो उसे १5 प्रतिशत में हिस्सा नहीं प्राप्त होगा। 
पूर्ववर्ती आयोगों से हटकर ॥7वें वित्त आयोग ने 
यह सुझाव दिया कि केन्द्र से राज्यों को राजस्व अन्तरण का स्तर 
निर्धारित करते समय सभी अन्तरणों पर समग्र रूप से विचार किया 
जाय तथा उनके घटक यथा कर अन्तरण, सहायता अनुदान तथा 
योजना अनुदान जैसे अन्य रूपों में अनुदान के स्तर का निर्धारण करने 
के लिये आयोग ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय करों/शुल्कों, सहायता 
अनुदानों और योजना अनुदानों के अन्तरण की कुल राशि की 
साकेतिक सीमा केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्ति के 375 प्रतिशत पर 
निर्धारित होनी चाहिए। 
सरकारी ऋण प्रक्रिया में सुधार 


सरकार ने अपनी ऋण लेने की प्रक्रिया में ॥ 
अप्रैल 3997 से एडहॉक ट्रेबजी बिल्स प्रणाली को समाप्त करके 
उसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था को लागू किया गया। 
इस नयी प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक व्ययों तथा सार्वजनिक 
प्राप्तिपों के बीच अस्थायी कमी को दूर करने के लिये अर्थोपाय 
अग्रिम का सहारा लिया गया जिसे रिजर्व बैंक द्वारा उस वर्ष में 
सरकार की उधारी के निबल योगदान में सम्मिलित नहीं किया 


जायेगा। अर्थोपाय अग्रिम की कुल राशि तथा उसकी लागत को 


रिजर्व बैंक तथा सरकार के पारस्परिक समझौते द्वारा तय होगा। इस 
सीमा से ऊपर की गयी निकासी को उस वर्ष में अधिविकर्ष माना 
जायेगा। 

इस नयी प्रक्रिया के कारण घाटे की धारणा को 
नयी दिशा मिली है। परम्परागत बजट घाटा जो एडहॉक ट्रेजरी बिल्स 
तथा नकद शोषों में निबल परिवर्तनों के द्वारा जाना जाता था, अब 
अर्थहीन या बेकार हो गया है। अब सकल राजकोषीय घाटय्य ही 
बजट घाटे का प्रमुख मापक रह गया है। अर्थोपाय अग्रिम के 
परिणामस्वरूप सरकार की वित्तीय अनुशासनता में वृद्धि होगी जबकि 
रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की स्वायत्तता बढेगी। 

बजेटी घाटा जहा पहले अपने से स्वत 
मौद्रीकूत हो जाता था, वही अब ऐसा नहीं होगा। चूकि अर्थापाय 
अग्रिम को रिजर्व बैंक द्वारा उस्त वर्ष में सरकार की उधारी के निबल 
योगदान में सम्मिलित नहीं किया जायेगा इसलिये अर्थोपाय अग्रिम की 
मात्रा चाहे जितनी हो, इससे राजकोषीय घाट प्रभावित नहीं होगा। 

वर्तमान भारतीय बजेटरी व्यवहार के अनुसार 
केन्द्र सरकार के सार्वजनिक ऋण के अन्तर्गत तीन प्रकार की देयतायें 
आती हैं - 
(क) आन्तरिक ऋण 


(ख) विदेशी ऋण 


(ग) अन्य देयताये 

आन्तरिक तथा विदेशी ऋण भारत के सार्वजनिक 
ऋण के अन्तर्गत आते हैं और इनका भुगतान भारतीय सचित कोष 
के अन्तर्गत सुरक्षित होता है। लेकिन अन्य देयतायें सार्वजनिक खाते 
में दिखायी जाती है और सचित कोष के अन्तर्गत सुरक्षित नहीं 
होती। 

भारतीय सविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत 
पार्लियामेन्ट सार्वजनिक ऋण की ऊपरी सीमा निर्धारित कर सकती है। 
इसी प्रकार की व्यवस्था 293 के अन्तर्गत राज्यों के ऋणों के सम्बन्ध 
में है जहा राज्य विधान सभा राज्यों के आन्तरिक ऋण पर ऊपरी 
सीमा निर्धारित कर सकती है। 

केन्द्र सरकार के आन्तरिक ऋण के अच्तर्गत 
बाजार उधारी, रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत विशिष्ट प्रतिभूतिया, क्षतिपुरक 
तथा अन्य बाण्ड, रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों, व्यापारिक बैंको 
तथा अन्य सस्थाओं को निर्गत ट्रेजी बिल्स तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय 
सस्थाओं को निर्गत गैर परक्राम्य तथा ब्याज रहित रुपया प्रतिभूतिया 
आती हैं। इसी प्रकार राज्यों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध 
में दो शर्तें हैं एक तो यह कि राज्य केवल आन्तरिक ऋण ही ले 
सकते हैं औरदूसरा यह कि जब तक ऋणों के सम्बन्ध में राज्यों की 


केन्द्र सरकार के प्रति देयता हो तब तक ऋण की उगाही के 
सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 

अन्य देयताओं के अन्तर्गत आन्तरिक तथा वाहय 
ऋणों के अतिरिक्त सरकार की ब्याजयुकत देयतायें आती हैं जैसे 
डाकघर बचत बैंक जमा खाता, प्राविडेन्ट फण्ड जमा, अल्प बचत 
जमा योजना, डाकघर प्रमाण पत्र के माध्यम से ऋण आदि। ये 
देयतायें ऐसी हैं जो सरकार को एक ऋणी के रूप में नहीं प्राप्त 
होती बल्कि सरकार के खाते में एक बैंक की भूमिका के रूप में 
प्राप्त होती है। ये देयतायें भारत के सचित निधि के अन्तर्गत सुरक्षित 
नहीं होती, बल्कि सार्वजनिक खाते के भाग के रूप में दिखायी जाती 
है। 
राजकोषीय मजबूती और ऋणपुर्नसरचना 

यह निर्विवाद है कि राजकोषीय मजबूती स्वपोषित 
आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है। मुद्रास्फीति की अल्पदर, सुदृढ़ 
भुगतान सन्तुलग आदि आर्थिक स्थायित्व के परिचायक है। कर 
सुधारों के माध्यम से राजकोषीय मजबूती लाने की बात 2003-04 के 
बजट में की गयी। इसकी नीतिगत परिवर्तनों तथा सुझावों को निम्न 
भागों में देख सकते हैं *- 


(क) तकदी प्रबन्ध 

नकदी प्रबन्ध व्यय प्रबन्ध का ही एक रूप है, 
बल्कि समुचित नकद प्रबन्ध प्रभावी व्यय प्रबन्ध की एक अनिवार्य 
दशा है। वर्तमान व्यय प्रबन्ध में कोई प्रभावशाली नकदी प्रबन्ध नहीं 
है क्‍योंकि पार्लियामेन्ट द्वारा विनियोग विधेयक पास करते ही मत्रालयों 
के पास बजट द्वारा निर्धारित सीमा तक कि नकदी उपलब्ध हो जाती 
है। इसलिये वित्तमत्री ने परीक्षण के तौर पर अधिक व्यय करने वाले 
मत्रालयों में इसे लागू करने की बात की। इसके अन्तर्गत वर्ष भर 
के भीतर उपलब्ध ससाधनों के साथ तालमेल स्थापित करते हुये वर्ष 
के दौरान निर्धारित समय के लिये बजेटरी ससाधन आवटित किये 
जायेंगे मत्रालयों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मासिक 
अथवा त्रैमासिक नकदी सीमायें निधीरित कौ जायेगी। इससे प्राप्तियों 
और व्यय के बीच अक्सर होने वाली विषमता से बचा जा सकेगा 
तथा व्यय की अधिकता तथा अन्तिम तिमाही में सभावित ससाधनों 
के अपव्यय से बचा जा सकेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि नकदी 
प्रबन्ध, व्यय के क्रियान्वयन पक्ष में उत्पन्न होने वाले अपव्ययों को 
नियन्नित करने का व्यय प्रबन्ध एक तरीका है। 
विदेशी ऋण की पूर्व अदायगी 

केन्द्रीय स्तर पर 2002-03 के बजट में १5663 


करोड रुपया ब्याज भुगतान अनुमानित है जो सरकार की राजस्व 


प्राप्तियों के 488 प्रतिशत के बराबर है।* भारत सरकार के बकाया 
ऋण पर औसत ब्याज की दर 999-2000 के ॥॥ प्रतिशत से 
गिरकर 200-02 में 94 प्रतिशत हो गयी लेकिन वित्तमन्नी के 
अनुसार यह आवश्यक है कि ब्याज की औसत दर में और कमी 
लायी जाये इसलिये वित्तमत्री ने इस दशा में तीन कदमों का प्रस्ताव 
किया है - 

सरकार ने समूची विदेशी मुद्रा निधि 
और न्यून घरेलू ब्याज दरों का लाभ उठाते हुये विश्व बैंक तथा 
एशियाई विकास बैंक के कुल लगभग 3 बिलियन डालर की उच्च 
लागत के मुद्रा पूल ऋणों का समय से पहले भुगतान कर दिया है। 
वित्तमत्री के अनुसार सरकार का इरादा विदेशी देनदारियों के 
विवेकपूर्ण प्रबन्धन नीति को जारी रखना है तथा विदेशी ऋण 
पोर्टफोलयो के अपेक्षतया उच्च लागत के हिस्से को समाप्त करना है। 

2 केन्द्र सरकार घरेलू ऋणों के उन 
हिस्सों को, स्वैच्छिक रूप से वापस खरीदने का प्रस्ताव करती है, 
जो व्यापारिक बैंकों के पास है जिन पर ब्याज की दर ऊँची है 
तथा जिनमें व्यवहार (ट्रेडिग) कम होते हैं तथा जिन्हें व्यापारिक बैंक 
अपनी निष्पादनकारी सम्पत्तियों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से 


हटाना चाहते हैं। 
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राज्य सरकारों के ऋणों की पुर्नसरचना 
सी0 रगराजन की अध्यक्षता में बारहवा 
वित्त आयोग भी राज्यों के ऋण की स्थिति का मूल्याकन करेगा 
और आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझायेगा। इस बीच केन्द्र सरकार 
और राज्य सरकारों ने स्वैप (पारस्परिक रूप से ऋण अदला-बदली 
योजना) शुरू करने की सहमति दे दी है। राज्यों की तरफ से भारत 
सरकार के 244,000 करोड रुपये के कुल ऋण स्टाक में से 
00,000 करोड रुपये से अधिक पर ब्याज की दर ॥3 प्रतिशत 
अधिक की कूपन दर है जो वर्तमान ब्याजदर से बहुत ऊँची है। 
वित्तमत्री के अनुसार, इसके कारण राज्यों के ब्याज का भार, उनके 

राजस्व का बहुत बडा हिस्सा बन जाता है। 
स्वैप योजना राज्यों को उच्च ब्याज दर पर लिये 
गये ऋणों की समय से पूर्व अदायगी की क्षमता प्रदान करेगी। इनके 
स्थान पर राज्य चालू नये अल्प ब्याज दर कूपन वाले अल्पबचत 
तथा खुले बाजार के ऋण ला सकेंगे। उल्लेखनीय है कि अट्ठाइस 
राज्यों में से छब्बीस राज्यों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है, 
शेष दो राज्य 2003-04 में इसमें शामिल होंगे। वित्तमत्नी के अनुसार 
2004-05 में समाप्त हो रही तीन वर्ष की अवधि में राज्यों द्वारा 


भारत सरकार से लिये गये ॥3 प्रतिशत से अधिक की कूपन दर 


वाले सभी ऋणों की अदला-बदली हो जायेगी। इस क्रिया के कारण 
राज्यों को अनुमानत 8१,000 करोड रुपये की बचत हो सकेगी। 
केन्द्रीय सार्वजनिक उदच्यमो की बजट पर अश्रिता में 
कमी 

399 के पूर्ब सार्वजनिक उद्यमों की वित्तीय 


व्यवस्था के बजट के द्वारा की जाती थी, परिणाम स्वरूप इन उद्यमों 
की विनियोजन आवश्यकता तथा साथ ही 'हानि' दोनो की ही 
व्यवस्था बजट से की जाती थी। राजकोषीय घाटे में कमी तथा 
इनकी कुशलता तथा प्रतियोगितात्मकता बढाने के लिये ॥99 में 
'आर्थिक सुधारों' के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक 
उद्यमों की विनियोजन आवश्यकता की पूर्ति या तो इन उद्यमों द्वारा 
अपने आन्तरिक साथनों द्वारा होगी या इसकी आपूर्ति इनके द्वारा पूँजी 
बाजार से प्राप्त पूँजी के द्वारा होगी। हानिपप काम करने वाली 
सार्वजनिक इकाइयों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि हानि 
को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था तीन वर्षो तक रहेगी। ऐसी 
स्थिति में या तो हानि पर काम करने वाली इकाईयाँ आर्थिक दृष्टि 
से ठीक हो जायेगी या तो बन्द हो जायेगी, जिसका निर्णय बोर्ड 
फार इन्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकान्सट्रक्सन (बी आई एफ 
आर) द्वारा होगा। इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उद्योगो के योजना 


व्यय की बजेटरी सहायता में लगातार कमी आयी है। 


विनिवेश निजीकरण की प्रक्रिया 
भारत में राजकोषीय सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण 
कदम कुछ चुनींदा सार्वजनिक उच्यमों में सरकारी शेयरों का विनिवेश 
है। विनिवेश का मुख्य लक्ष्य बजट के लिये गैर स्फीतिकारी वित्तीय 
साधन जुटाना है-अन्य सभी लक्ष्य इस लक्ष्य की तुलना में गौण है। 
भारत में 99। में आर्थिक सुधारो की जो 
प्रक्रिया शुरू हुयी, निजीकरण उसकी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कडी है। 
निजीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जो किसी राष्ट्र की आर्थिक 
क्रियाओं में राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी में कमी लाये। 
भारत जैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजीकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित 
बातें सम्मिलित होती हैं - 
4 अराष्ट्रीकरण अर्थात्‌ उत्पादक सम्पत्तियों के राज्य स्वामित्व 
को निजी स्वामित्व या क्षेत्र को हस्तान्तरित करना। 
2 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सर्वथा आरक्षित क्षेत्र में निजी क्षेत्र 
के प्रवेश की अनुमति देना। 
3 सार्वजनिक उद्यमों तथा सरकारी विभागों द्वारा प्रबन्धित 
क्रियाओं जैसे रेलवे, टेलीफोन, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ आदि 
के प्रबन्ध तथा नियत्रण को निजी क्षेत्र को हस्तातरित 


करना। 


ऐसी उम्मीद की जाती है कि निजीकरण के 
फलस्वरूप-(क) सार्वजनिक उद्यमों की कुशलता तथा निष्पादन में 
सुधार होगा क्‍योंकि निजीकरण के साथ लाभ प्रेरित निर्णय की 
प्रक्रिया शुरू होगी। (ख) सरकारी हस्तक्षेप में कमी के कारण निर्णय 
लेने में स्वतत्रता तथा गति बढेगी तथा (ग) प्रतिस्पर्धा के साथ निजी 
क्षेत्र सम्बन्धी सस्कृति प्रवर्तित होगी। इस प्रकार निजीकरण के कारण 
आर्थिक तथा तकनीकी कुशलता में वृद्धि होगी। 

यह स्वीकार करते हुये कि बिता निजीकरण के 
उदारीकरण तथा बाजारीकरण की प्रक्रिया गति ही नहीं पकडेगी भारत 
में आर्थिक सुधारों के साथ 99-92 से ही निजीकरण की प्रक्रिया 
शुरू हुयी। भारत में इस दिशा में जो कदम उठाये गये वे थे-(अ) 
निजी कम्पनी क्षेत्र को, कोर सेक्टर जैसे स्टील, पोर्ट्स, 
टेलीकम्यूनिकेशन, आदि में प्रवेश की अनुमति, (ब) सार्वजनिक उद्यमों 
को बजेटरी वित्तीय सहायता पर रोक जिसके परिणाम स्वरूप एक 
ओर देश में नये सार्वजनिक उद्यमों के खोलने पर प्रतिबन्ध तथा दूसरे 
विस्तार तथा नये प्रोजेक्ट के लिए सार्वजनिक उद्यमों को सरकार की 
इक्विटी धारिता में कमी लाने के लिए बाजार से पूजी की उगाही, 
(ग) चुने हुए सार्वजनिक उद्यमों की पूर्णतया बिक्री तथा (घ) चुने हुए 
सार्वजनिक उद्यमों द्वारा जनता के लिए इक्टिवी का निर्गमन। 


विनिवेश निजीकरण का एक तरीका है जिसके 
अन्तर्गत सार्वजनिक उद्यम की इक्विटी बाजार में बेची जाती है या 
सरकार की इक्विटी धारिता में कमी लायी जाती है। विनिवेश का 
पहली बार प्रयोग ॥99-92 की अन्‍्तरिम केन्द्रीय बजट में किया 
गया। ॥9 दिसम्बर 2002 को ससद में रखे गये विवरण में सरकार 
ने यह स्पष्ट किया कि विनिवेश का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय ससाधनों 
एवं परिसम्पत्तियों का इष्टतम उपयोग करना है तथा सरकारी क्षेत्रों में 
छिपी 'सम्भाव्य उत्पादन क्षमता' को प्रयोग के लिए मुक्त करना है 
विनिवेश नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नाकित हैं - 
4 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन 
2 नयी परिसम्पत्तियों का सृजन 
3 रोजगार सृजन 
4 पुराने सरकारी ऋण को समाप्त करना 
5 राजकोषीय घाटा में कमी लाने की दिशा में प्रयास 
भारत में विनिवेश के निम्नाकित रूप अपनाये गये 

(क) पब्लिक आफर- इसके अन्तर्गत निजी 
कम्पनियों की तरह सार्वजनिक कम्पनिया या उद्यम अपने इक्विटी 
शेयर घरेलू सार्वजनिक निर्गमन के द्वार जनता द्वारा क्रय के लिए 
बाजार में रखती है। स्पष्ट है इस प्रकार के निर्गमन के द्वारा 


सार्वजनिक उद्यम में जनता की भागीदारी बढती है तथा साथ ही 


सार्वजनिक उद्यमों को पूजी मिल जाती है। पब्लिक आफर का प्रयोग 
भारत के शुरू में 90 के दशक में किया गया। थैचर ने हग्लैण्ड में 
निजीकरण के लिए “पब्लिक आफर' का बहुत अधिक सहारा लिया। 
भारत में अच्छे सार्वजनिक उद्यमों के सम्बन्ध में विदेशी बाजारों से 
पूजी इकट्ठा करने के लिए जी0डी0आर0 का भी सहारा लिया गया। 

(ख)क्रास होल्डिग- इस स्थिति में एक 
सार्वजनिक उद्यम का शेयर अन्य सार्वजनिक उद्यमों को ही बेचा जाता 
है। 

(ग)वेयर हाउसिग विधि के अन्तर्गत 
सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय सस्‍्थायें अशाो को तब तक धारित 
करती हैं जब तक कोई तीसरा क्रेता नहीं मिल जाता। 

(घ)गोल्डेव शेयर विधि-वास्तव में 
सार्वजनिक उद्यमों में सरकार के हिंत को सरक्षित करने का एक 
तरीका है, इसके अन्तर्गत सरकार 26 प्रतिशत शेयर धारित करती है 
पर इसके बावजूद भी सरकार मेजारटी स्टेट्स या 'बहुमत का 
अधिकार! अपने पास रखती है। इसके अन्तर्गत सरकार के पास चाहे 
जो भी अश हो प्रबन्धकीय अधिकार उसी के पास बना रहेगा। 

(ड)स्ट्रेटेजिक सेल के अन्तर्गत सरकार 
किसी सार्वजनिक उद्यम के अधिकाश शेयर किसी एक स्ट्रैटेजिक या 
चुने क्रेता को बेच देती है तथा साथ ही उस सार्वजनिक उद्यम का 


'प्रबन्ध' भी उस क्रेता को हस्तातरित कर देती है। इधर हाल के 
वर्षों में इस विधि का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। 
भारत में विनिवेश की वर्तमान स्थिति 


भारत में विनिवेश की दिशा में जो कदम उठाये 
गये वे रगराजन समिति (993) की सस्तुतियों के सन्दर्भ में थे, 
जिसने यह सस्तुति” की थी कि सरकार को स्ट्रेटेजिक महत्व के क्षेत्रों 
में जेसे रक्षा तथा आणुविक शक्ति में लगे हुए सरकारी उद्यमों में 
बहुमत इक्विटी नियत्रण अपने पास रखना चाहिए, अन्य सरकारी 
उद्यमों में सरकार किसी सीमा तक विनिवेश कर सकती है। इसी 
दिशा में एक कदम, आगे बढाते हुये सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों 
को उचित मूल्य के निर्धारण तथा अन्य सुझावों के लिये ॥9%6 में 
जी0वी0 रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग भी बनाया गया। 
विनिवेश आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही विनिवेश 
आयोग समाप्त कर दिया गया है अब विनिवेश की क्रिया का 
निर्देशन तथा नियमन विनिवेश विभाग द्वारा किया जा रहा है। 
उल्लेखनीय है कि विनिवेश आयोग ने ॥999 के दौरान अपनी नवीं 
रिपोर्ट ॥9 मार्च, 999 दसवीं रिपोर्ट 8 जून, 999 तथा ग्यारहवीं 
रिपोर्ट ।9 जुलाई और ॥2 वीं रिपोर्ट 4999 को सरकार को सौंपी। 


वर्ष 4999-2000 के बजट में वित्तमत्नी ने यह कहा कि सरकार कोर 
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कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों में 26 प्रतिशत तक विनिवेश 
करेगी, चालू वर्ष के बजट में वित्तमत्री ने यह घोषणा की कि 
सरकार विनिवेश को 26 प्रतिशत से भी कम करेगी यहा तक कि 
कुछ कम्पनियों के सम्बन्ध में उसका स्वामित्व शून्य प्रतिशत या 
विनिवेश १00 प्रतिशत हो जायेगा। 2000-0। बजट में विनिवेश के 
सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह की गयी है कि सरकार अब 
विनिवेश प्राप्ति का प्रयोग सार्वजनिक उद्यमों के पुनर्गठन, सामाजिक 
क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति तथा सार्वजनिक ऋणों की अतिम 
अदायगी में करेगी। 

9 दिसम्बर 2002 को सरकार ने निजीकरण नीति 
के वर्तमान उद्देश्य को दिशा निर्देश के विवरण में दिया। इस 
विवरण में विनिवेश नीति के उद्देश्यों की चर्चा के अतिरिक्त 
निम्नाकित महत्वपूर्ण प्रस्ताव किये गये हैं - 

। ऐसी कम्पनियों में जिनमें सरकार की धारिता शेष रह गयी है, 
बाकी किसी निजी कम्पनी को बेच दी गयी है, उसके प्रबन्ध और 
निपटान के लिए परिसम्पत्ति प्रबन्ध कम्पनी की स्थापना पर विचार 
करना। 

2 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बीपीसीएल) में पब्लिक को शेयरों की 
बिक्री के जरिए विनिवेश करना। 


सारणी सख्या- 44 


(करोड रुपया) 


नव 
499-92 2500 
0000 5632 
2000 3360 


2003-2004 3200 थ्द 
































3 स्ट्रेटिजिक बिक्री के द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 
(एचपीसीएल) में विनिवेश करना। 
4 दोनों मामलों में रियायती अश पर दोनों कम्पनियों के कर्मचारियों 
को एक विशिष्ट प्रतिशत आवंटित करना। 
विभिन्‍न बजटों में विनिवेश की स्थिति को सारणी सख्या 4१ में 
प्रदर्शित किया गया है। 
राजकोषीय सुदृढीकरण 

सार्वजनिक व्यय बजट का बहुत ही महत्वपूर्ण 
पहलू होता है क्योंकि यह राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा के 
आकार के निर्धारण तथा सरकारी नीतियों के स्वभाव पर प्रकाश 
डालने में महत्वपूर्ण भूमिकां अदा करता है। सार्वजनिक व्यय का 
ढाचा तथा स्वभाव राजकोषीय घाटे के गुणात्मक पहलू पर प्रकाश 
डालता है। उल्लेखनीय है कि राजकोषीय घाटे का गुणात्मक पहलू 
परिमाणात्मक पहलू से अधिक महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक व्यय का 
ढाचा यह बताता है कि राजकोषीय छाटे में जो वृद्धि हो रही है 
वह राजस्व व्ययों या पूजीगत व्ययों कौ वृद्धि के कारण हो रही है। 
राजकोषीय घाटे की गम्भीरता उस समय अधिक होती है जबकि छाटे 
की वृद्धि राजस्व घाटे के परिणामस्वरूप हो। 

इसी सरदर्भ में केन्द्र सरकार ने अनुत्पादक 


सार्वजनिक व्ययों में कटौती करने के लिये, जिससे कि राजस्व व्ययों 


में सीधे तौर पर कमी लायी जा सके, के0पी० गीतकष्णन की 
अध्यक्षता में एक व्यय आयोग का गठन किया। आयोग ने क्रमबद्ध 
रूप से सरकार के आकार में कमी लाने के सम्बन्ध में समाधान की 
सम्भावनाओं पर विचार, अनुदान के प्रारूप की समीक्षा तथा प्रायोगिक 
लागत के निर्धारण के सम्बन्ध में अपनी १0 रिपोर्टे सितम्बर 200। में 
कार्यकाल पूरा होने के पश्चात्‌ सरकार को दी है। 

इस रिपोर्ट में आयोग ने 36 मत्रालयों जिनमें 8 
65 लाख कर्मचारी हैं, उन पर विचार किया है। आयोग ने अपनी 
रिपोर्ट में यह पाया है कि 42200 अधिक्य स्टाफ है जिसमें से 
मार्च 2002 तक 2,200 पद समाप्त कर दिये जायें। 

उर्वरक सब्सिडी कम करने की दिशा में व्यय 
आयोग ने यह सुझाव दिया है कि सरकार को चाहिए कि उर्वरकों 
के मूल्य में 7 प्रतिशत वाषिक वृद्धि लायी जाये तथा धीरे-धीरे 5 
वर्षों में नियत्रण हटा ले। उर्बरकों के मूल्य में पिछले 2 वर्षो में 
कोई वृद्धि नहीं हुयी है। 2002-2003 के बजट में डी0ए0पी0 तथा 
एम0ओ0पी0 के मूल्य में 5 प्रतिशत की बढोत्तरी तथा एस0एस0पी0 
की सब्सिडी में पचास रूपया प्रतिटन कमी प्रस्तावित की है। 

॥ मार्च 2002 से चीनी पर अनिवार्य लेवी 5 
प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत कर दी जायेगी, परिणामस्वरूप चीनी 


का पी०डी0एस0 मूल्य | मार्च 2002 से 350 २० प्रति किलोग्राम 


हो गया। प्रशासनिक ब्याज दर के सम्बन्ध में बी0 रेड्डी कमेटी की 
सस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये मार्च , 2002 से सभी प्रशासनिक 
ब्याज दर में 05 प्रतिशत की कमी लायी गयी है। 

। अप्रैल, 2002 से अल्पबचत स्कीम से प्राप्त 
सम्पूर्ण निबल वसूली को राज्य सरकारों को दे दिया जायेगा जो 
वर्तमान में 80 प्रतिशत होगा परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को 
रियायती दर पर लगभग ॥0000 करोड रुपये की ऋण सहायता 
उपलब्ध हो जायेगी। 


राजकोबीय घाटा तथा अल्पबचत वसूली 


अल्पबचत योजनाओं के अन्तर्गत जो विभिन्‍न 
राज्यों में वसूली की जाती है उसमें से केन्द्र सरकार 80 प्रतिशत 
राज्य सरकार को दे देती है (पहले यह 75 प्रतिशत था) तथा 20 
प्रतिशत केन्द्र सरकार के पास पडा रहता है। सम्पूर्ण बसूली की 
राशि को बजट में “अन्य देवताओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता 
रहा है। अन्य देयताओं में प्रदर्शित होने के कारण इसकी मात्रा से 
राजकोषीय घाय बढ जायेगा। 998-99 में आर0बी0 गुप्ता कमेटी 
की सस्तुति पर 999-2000 से अल्पबचत के सम्बन्ध में एक नयी 
योजना अपनायी गयी जिसके अनुसार अल्पबचतों को सार्वजनिक खाते 
में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया। जिसके अनुसार सम्पूर्ण 


वसूली सार्वजनिक खातें में प्रदर्शित होगी, उसी में से राज्य को 80 
प्रतिशत के रूप में भुगतान होगा तथा शेष 20 प्रतिशत को केन्द्र 
सरकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित माना जायेगा। इस स्थिति में 
जहा पहले अल्पबचत की बसूली का ॥00 प्रतिशत अन्य देयताओं में 
सम्मिलित होता था, नयी व्यवस्था में इसका केवल 20 प्रतिशत ही 
अन्य देयताओं के रूप में प्रदर्शित होगा। 2002-2003 बजर में 
व्यवस्था के अनुसार अन्य राज्यों का हिस्सा 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 
१00 प्रतिशत कर दिया गया। इस प्रकार अब अल्पबचत का कोई 
प्रभाव राजकोषीय घाटे पर नहीं होगा। 
छाटे की वित्त व्यवस्था 

चक्रवर्ती कमेटी की रिपोर्ट के पूर्व -चक्रवर्ती 
कमेटी की रिपोर्ट की सस्तुतियों को स्वीकार करने के पूर्व, 950-57 
से भारत में बजेटरी घाग को ही घाटे को वित्त व्यवस्था के रूप 
में स्वीकार किया जाता रहा है। 
बजेटरी घाटा # कूल प्राप्तिया - कुल व्यय # (कुल व्यय) - 
(कुल आय+सार्वजनिक ऋण तथा अन्य दायित्व) 

सामान्यता केन्द्र सरकार अपने घाटे की आपूर्ति 
निम्नाकित स्रोतों से करती है- 
क ऐडहॉक ट्रेजनी विल्‍्स को 46 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर रिजर्व 


बैंक के पास रखकर। 


ख रिजर्व बैंक से नकदी निकासी 
ग॒ सार्वजकि ऋणों के लिये रिजर्व बैंक का निबल योगदान 
घाबेंकिंग प्रणाली से जिसे अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत 
वैधानिक तरलता अनुपात के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में रखना 
पडता है। 
ड निजी क्षेत्र से भविष्य निधि, अल्प बंचत योजनाओं के माध्यम से 
च विदेशी बचत से। 
चूकि (घ) (ड) तथा (च) में सभी वर्णित स्रोत सार्वजनिक ऋण 
तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत आते हैं, इसलिये यह कहा जा सकता 
है कि बजेटरी घाटे की आपूर्ति के तीन ही स्रोत रहे-एडहॉक ट्रेजरी 
बिल्स, सार्वजनिक ऋणों के सम्बन्ध में आर0बी0आई0 का निबल 
योगदान तथा नकदी की निकासी। यहा एक बात विचारणीय है कि 
80 तथा 364 दिनों की निर्गमित ट्रेजीी बिल्स, सार्वजनिक ऋण तथा 
अन्य दायित्वों के अन्तर्गत आयेंगे न कि (क) के अन्‍्तर्गत। इनमें से 
सामान्यतया नकदी निकासी नगण्य होती है, इसलिये बजेटरी घाटा की 
आपूर्ति के दो ही तरीके हुये-एडहॉक ट्रेजी बिल्स तथा 
आर0बी0आई0 का सार्वजनिक ऋण में योगदान। 

इस स्थिति में घाटे की वित्त व्यवस्था कौ माप 


इस प्रकार होगी। 


बजेटरी घाटा 5 घाटे की वित्त व्यवस्था ८ 
ऐडहॉक ट्रेजनी बिल्स में वृद्धि+रिजर्व बैंक की नकदी निकासी+रिजर्व 
बैंक का सार्वजनिक ऋण में निबल योगदान। 

इस स्थिति में बजेटरी घ्वाय का स्वत तुरन्त 
मौद्रीकरण हो जायेगा इसलिये बजेटरी घाटा 5 मौद्रीकृत घाटा 
चक्रवर्ती कमेटी” की रिपोर्ट के बाद घाटे की वित्त व्यवस्था 

कमेटी ने यह सुझाव दिया कि छाटे की वित्त 
व्यवस्था केवल बजेटरी घाटे तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि 
इसमें सार्वजनिक ऋण तथा अन्य दायित्वों जो वास्तव में पूजी आय 
नहीं है, केवल पूजीगत प्राप्तिया हैं, को भी सम्मिलित होना चाहिए। 
चक्रवर्ती समिति की सस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया और इस 
प्रकार घाटे की वित्त व्यवस्था की नयी धारणा सामने आयी जिसके 
अनुसार- 

घाटे की वित्त व्यवस्था #* बजेटरी 
घाटा+सार्वजनिक ऋण तथा अन्य दायित्व 

बजेटरी घाटा+सार्वजनकि ऋण तथा अन्य दायित्व 


+ राजकोषीय घाय। 
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इस प्रकार अब नये रूप में घाटे की वित्त 

व्यवस्था, बजेटरी घाटा के बराबर न होकर राजकोषीय छाटे के 
बराबर होगी, इस प्रकार हम यह भी कह सकते है कि- 

घाटे की वित्त व्यवस्था & ऐडहॉक ट्रेजीी बिल्स 
में वृद्धि (॥ 78)+ रिजर्व बैंके से नकदी निकासी+आर0०बी0आई0 का 
सार्वजनिक ऋण में निबल योगदान + सार्वजनिक ऋण तथा अन्य 
दायित्व चाहे वह एस0एल0आर० के कारण हो या बाजार उधारी के 
कारण हो या जनता से प्रावीडेण्ट फण्ड तथा अल्प बचत योजना के 
कारण - राजकोषीय का घाय 

997 के बाद घाटे की वित्त व्यवस्था - 

997-98 में एडहॉक ट्रेजी बिल्स को समाप्त 
करने के बाद अर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गयी जो 
आर0बी0आई0 द्वारा उस वर्ष में किये गये सरकार के निबल योगदान 
में नहीं आयेगा, इसलिये अब॑- 

घछाटे की वित्त व्यवस्था # राजकोषीय घाय 
+आरए0बी०आई का सार्वजनिक ऋण में निबल योगदान+सार्वजनिक ऋण 
तथा अन्य दायित्व। 

वर्ष 999-2000 के बजट से अल्प बचत योजना 


से प्राप्त पूजीगत प्राप्ति को अन्य देयताओं से निकाल कर सार्वजनिक 


खाते में डाल दिया गया। इस प्रकार अब राजकोषीय घाठा (घाटे 
की वित्त व्यवस्था) - 

राजकोषीय घाट > सार्वजनिक ऋण+अल्प बचत 
योजनाओं की वसूली को छोडकर अन्य देयताए+अल्प बचत योजनाओं 
की वसूली का वह भाग जो राज्य सरकारों को देने के बाद बचा 
(अर्थात्‌ वर्तमान में शून्य प्रतिशत)। 

यहा यह उल्लेखनीय है कि घाटे की वित्त 
व्यवस्था से कितनी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी यह इस बात पर 
निर्भर करेगा कि इसका कितना भाग मौद्रीकृत हुआ है। 


राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबधक विधेयक, 


20007 

केन्द्र सरकार राजस्व घाटे को दूर करने तथा 
राजकोषीय छाया को कम करने तथा पर्याप्त राजस्व अधिशेष सृजित 
करने के लिये उचित उपाय करेगी तथा विशेष रूप से निम्न उपाय 
करेगी - 
क।] अप्रैल, 200। से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अत में अनुमानित 
सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिश्त अथवा अधिक के समतुल्य 


राशि के द्वारा राजस्व घाय कम करना। 
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ख] अप्रैल, 200 के प्रारम्भिक वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ तथा 37 

मार्च, 2006 को समाप्त पाच वित्तीय वर्षों की अवधि में राजस्व 

घाटे को शून्य कर देना, 

ग राजस्व की अधिशेष राशि का सृजन तथा ऐसी राशि जो आधिक्य 
परिसपत्ततियों में देयताएं चुकाने के लिये उपयोग करना। 

घछा] अप्रैल, 200 से प्रारम्भ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अत में 

अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिशत अथवा उससे अधिक 

के समतुल्य राशि द्वारा राजकोषीय घाटा कम करना, 

ड॥] अप्रैल, 200 के प्रारम्भिक वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ हो रही तथा 

3] मार्च, 2006 को समाप्त हो रही पाच वित्तीय वर्षों की अवधि 

के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के लिये अनुमानित सकल 

घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से अनधिक तथा राजकोषीय घाटा कम 

करना, 

च किसी वित्तीय वर्ष में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के आधे 

प्रतिशत से अधिक की किसी राशि के लिये गारटी न देना, 

छ॥] अप्रैल, 200॥ को प्रारम्भिक वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली, 

तथा 3 मार्च, 20॥ को समाप्त होनेवाली दस वित्तीय वर्षों की 

अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति 


पर कुल देनदारिया (चालू विनिमय दर पर विदेशी ऋण समाहित), 


उस वर्ष के लिये अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के पचास प्रतिशत 


से अधिक न हो। 


अध्याय-5 


भारत में राजकोषीय सुधार, राजकोषीय घाटा तथा 
सार्वजनिक ऋण प्रबन्ध-समीक्षा 


(गलत रछ०णा।, कीइसबा 06श९( ज्ात एफस्‍आर 00% ाएशालशा ए 
गाता4-२९ए7८फ) 


भारत में राजकोषीय सुधारों की जो प्रक्रिया 
मुख्यतया 99 में शुरू हुयी वह अस्सी के दशक से ही चली आ 
रही दोषपूर्ण समष्टि आर्थिक प्रबन्धन की चरम परिणति के रूप में 
उत्पन्न आर्थिक सकट की उपउत्पाद थी। 99। के आर्थिक सकट का 
प्रतिविम्बन मुख्यतया ऊँची मुद्रा स्फीति की दर, जी0डी0पी0 के 
प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाय तथा चालू खाते के घाटे के 
उच्च अनुपात तथा निराशाजनक रूप से गिरते हुए, बल्कि गिरे हुये 
विदेशी विनिमय कोष के रूप में हुआ (जैसा हम लोग इसके पूर्व 
प्रतिपादित कर चुके है) सभी लोग यह स्वीकार करते हैं कि यह 
आर्थिक सकट मुख्यतया एक राजकोषीय सकट था और यह सकट 
एक लम्बी अवधि के राजकोषीय कुप्रबन्ध का परिणाम था जो 
भयावह रूप से अत्यधिक मात्रा में राजकोषीय घाटा में परिलक्षित 
हुआ। अधिकाशतया यह भी स्वीकार किया जाता है कि बढ़ता 
हुआ राजकोषीय घाटा आन्तरिक तथा बाह्य स्थिरता को प्रतिकूल रूप 
से प्रभावित करता है । यह जहा एक ओर 


विन ज मम तक का दल म लक 
।.. हम लोग देख चुके है 99 के आर्थिक सकट क्री स्थिति । 


समग्र माग में वृद्धि (ऱाजकोषीय घाटा से उत्पन्न 
माग प्रभाव) तथा निजी क्षेत्र के विनियोग के क्राडडिग आउट के द्वारा 
(राजकोषीय घाय के पूर्ति प्रभाव) अर्थव्यवस्था में आन्तरिक अस्थिरता 
या स्फीतिक दबाव को जन्म देता है, वहीं दूसरा ओर यह भी माना 
जाता है कि बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा बाह्य अस्थिरता या 
असतुलन में फैल जाता है। ऐसा समग्र माग में वृद्धि या माग 
प्रभाव तथा आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के सापेक्षिक 
मूल्य में परिवर्तन या मूल्य प्रभाव के कारण होगा। इस प्रकार लोगों 
ने राजकोषीय सकट के मूल में राजकोषीय घाटे को पाया और 
इसीलिए समष्टि आर्थिक अस्थिरता की समस्या के समाधान के सम्बन्ध 
में सबसे अधिक बल राजकोषीय चाय में पोषणीय स्तर तक कमी 


लाने पर दिया गया । 


हम पहले देख चुके है कि राजकोषीय घाट की 
धारणा एक व्यापक धारणा है तथा जिसे समग्र प्रष्तियों (जिनमे 
दायित्व उत्पन्न करने वाली प्राप्तिया सम्मिलित नहीं हैं) के ऊपर 
समग्रव्ययों (पूजीगत तथा राजस्वगत) के आधिक्य के रूप में प्रदर्शित 


किया जाता है? तथा जिसे स्फीति की दर में कमी, चालू खाते के 





द राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन विधेयक (2000) राजकोषीय 
छाटा को समेकित फण्ड से होने वाले सभी व्ययों के ऊपर समेकित 
फ्रण्ड में आने वाली सम्पूर्ण प्राप्तियों (जिसमें देयता सृजक प्राप्तिया 
नहीं आती है।) की कमी के रूप में परिभाषित किया है। 


घाटे को पोषणीय दर पर प्राप्त करने तथा विदेशी तथा आन्तरिक 
ऋण की मात्रा में कमी लाने के अस्त्र के रूप में देखा गया तथा 
डानबुश (॥990) ने राजकोषीय घाटे के महत्व को बढाते हुये इसे 
आर्थिक सवृद्धि सृजक का अस्त्र माना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 
99] के राजकोषीय सकट से तत्काल रूप से राहत दिलाने के 
औजार के रूपमें राजकोषीय घाटा तत्कालीन वित्त मत्री डा० मनमोहन 
सिह ने स्वीकार किया। वित्त मत्री ने 7994 में जो समष्टि 
स्थिरीकरण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम चालू किया उसमें राजकोषीय 
घाटे को केन्द्र स्थान प्रदान किया। आर्थिक सुधारो की प्रक्रिया में 
स्थिरीकरण के साथ सरचनात्मक समायोजन पर भी विशेष बल दिया 


गया। 


राजकोषीय घाद जो सरकार के आन्तरिक तथा 
वाह्य दायित्व में परिवर्तन प्रदर्शित करता है तथा साथ ही साथ 
सरकार की राजस्व प्राप्तियों, ऐसी पूजीगत प्राप्तियाँ जो दायित्व सूजित 
नहीं करती है जैसे विनिवेश आय तथा राजस्व व्यय जिसमें राज्यों को 
किये गये हस्तान्तरण भुगतान तथा अनुदान सम्मिलित है, से सम्बन्धित 
होता है। इसलिए इस दिशा में राजकोषीय सुधारों की जो प्रक्रिया 


शुरू हुयी वह मुख्यतया कर सुधार त्रथा राजस्व प्रबन्ध, व्यय सुधार 
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तथा व्यय प्रबन्ध, विनिवेश तथा ऋण प्रबन्ध से सम्बन्धित थी। 
राजकोषीय घाटे को कम करने के सम्बन्ध में सरकार ने जो कदम 
उठाये बह कर तथा व्यय सुधार से शुरू होकर राजकोषीय 
उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (2000) (जो सरकारी बजटरी व्यवहारों 
को नियत्रित करने से सम्बन्धित है जिससे राजकोषीय घाटा, राजस्व 
घाटा तथा सार्वजनिक ऋण कौ मात्रा आदि को पोषणीय स्तर तक 
रखा जा सके,) तक पहुँच गया है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में 
की गयी है। यहा हम इस अध्याय में राजकोषीय सुधारों के परवर्ती 
वर्षो में प्राप्त परिणामों का सम्यकरूप से समीक्षा निम्नाकित प्रमुख 
शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे। 


पिछली दशाब्दि में प्रमुख राजकोषीय विकास 


अत्र्राष्टीय मुद्रा कोष द्वारा समर्थित समायोजन तथा 
सुधार कार्यक्रमों के तहत 90 के दशक के प्रारम्भ में राजकोषीय दृढीकरण 
की प्रक्रिया शुरू की गयी। समायोजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मौद्रिक 
(दृढता), राजकोषीय सुदृढीकरण, रूपये का अत्यधिक अवमूल्यन तथा 
सरचनात्मक सुधार जिसमें व्यापार उदारीकरण, कर सुधार एवं वित्तीय 
क्षेत्र-सुधार आता है। केन्द्र तथा राज्य सरकार बग समग्र घाटा जो 
4990-9] में जी0डी0पी० के 96 प्रतिशत की उच्चतम सीमा पर था 


बह घटकर 995-96 में जी0डी0पी0 के 67 प्रतिशत पर लौट गया। 


इसी अवधि में सरकार का समग्र राजस्व घाय जी0डी0पी0 के 4 
प्रतिशत से घटकर वर्ष 3995-96 में 325 प्रतिशत तथा प्राथमिक 
घाटा जी0डी0पी0 के 5 प्रतिशत से घटकर १5 प्रतिशत हो गया। 
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की यह प्रक्रिया मुख्यरूप से केन्द्र सरकार द्वारा 
सार्वजनिक व्ययों (जी0डी0पी0 के सापेक्ष) जैसे प्रतिरक्षा, सब्सिडीज 
तथा पूजीगत व्ययों की कटौती पर आधारित थी। केन्द्र सरकार के 
साथ ही राज्यों ने भी अपने व्ययो में कमी की नीति अपनायी। इस 
प्रकार 990-9 से ॥995-96 के दौरान राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का 
परिणाम पर्याप्त रूप से सतोषजनक रहा । पर राजकोषीय सुधार का 
यह गुलाबी दौरा बहुत अल्पकालिक रहा और 200-02 तक घाटे के 
विभिन्न मापकों ने राजकोषीय सकट के स्तर को पुन प्राप्त कर 
लिए। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुयी पर इस वृद्धि को समाप्त करने 
से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों में कोई वृद्धि नहीं हुयी, इसके 
परिणामस्वरूप सरकार के समग्र घाटे 4995-96 के जी0डी0पी0 के 4 
3 प्रतिशत को पार करके 200-02 में जी0डी0पी0 का 6 प्रत्तिशत 
हो गया । राज्यों के भी सभी प्रकार के घाटे में यही प्रवृत्ति देखी 
गयी जो 998-99 में बहुत तेजी से बढठी। 200-02 तक सरकार 
(केन्द्र तथा राज्य) का समग्र घाग जीएडी0पी0 के ॥0 प्रतिशत से 
ऊपर था, मूल घाय जी0डी0पी0 का 5 प्रतिशत तथा राजस्व घाटा 


जी0डी0पी0 का 6 प्रतिशत हो गया । 


नब्बे के दशक के अन्तिम चरण में जो 
राजकोषीय गिरावट की स्थिति दृष्टिगोचर हुयी वह निम्माकित बातों से 
सम्बन्धित थी। 


(क)मजदूरी बिल (५9/8९८ हा) में अत्यधिक 
वृद्धि - पाचवाँ वेतत आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी 997 में 
सौपी, कर्मचारियों के मूल वेतन में तिगुनी वृद्धि तथा साथ ही सभी 
सरकारी विभागों तथा एजेन्सियों के स्टाफ में 30 प्रतिशत की कटौती 
की सस्तुति की। पर सरकार ने वेतन आयोग की सस्तुति स्वीकार 
करके मजदूरी तथा वेतन में तिगुनी वृद्धि तो दी किन्तु स्टाफ में 
कटौती नहीं की जिसका परिणाम यह हुआ कि मजदूरी तथा वेतन जो 
996-97 में जी0डी0पी0 का 4 प्रतिशत था बाद के वर्षो में 
बढ़कर 7 प्रतिशत हो गया । वेतन सम्बन्धी पुनरीक्षा के परिणाम 
स्वरूप राज्यों के वित्तीय स्थिति में अत्यधिक गिरावट आयी। 


(ख) सरचनात्मक सुधार से सम्बन्धित सक्रमण लागतें- 
नब्बे के दशक के शुरू तक सरकारी घाटे के एक बडे भाग की 
वित्तीय व्यवस्था उच्च निधि जमा तथा साविधिक तश्लता अनुपात के 
द्वारा होती थी। जिसके अन्तर्गत बैकों को बाध्य किया जाता था कि 
वे सरकारी प्रतिभूतिया या बाण्ड को प्रशासनित व्याज दर पर, जो 


व्याज दर से बहुत कम था, रखें। उल्लेखनीय है कि उस समय 


एस0एल0आर0 की दर 38 5 प्रतिशत थी जबकि आवश्यक न्यूनतम 
दर 25 प्रतिशत ही थी। इस प्रकार की प्रणाली ने सरकार को बहुत 
अधिक मात्रा में 'थाट' को लम्बी अवधि तक रखने की सुविधा 
प्रदान की लेकिन इसके परिणाम स्वरूप बैकिंग सेवा की लाभदेयता में 
कमी आयी जिसके कारण बैंकिंग प्रणाली कमजोर हुई। नब्बे के 
दशक में वित्तीय क्षेत्र में जो सुधार हुए, विशेषरूप से नरसिहम्‌ 
समिति प्रथम की सस्तुतियों के अनुसार जो कदम उठे उसके 
परिणामस्वरूप साविधिक तरलता अनुपात 38 5 प्रतिशत से घटकर 25 
प्रतिशत हो गया तथा सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, बाजार व्याजदर 
के अधिक नजदीक हुयी। फलत सरकार के ब्याज बिल में तेजी से 
वृद्धि हुयी और यह 2000-0। में जी0डी0पी0 का 475 प्रतिशत हो 


गया। 


(गरैकर सुधारों के बावजूद भी राजस्व जीडीपी 
अनुपात का जो १990 में था, उसी स्तर पर स्थिर बना रहना। 
राजकोषीय सकट की परवर्ती अवधि में जो कर सुधार किए गये वे 
मुख्यतया टैक्स रिफार्म समिति (चेलैया कमेटी) की सस्तुतियों पर 
आधारित थे। कर सुधारों का प्रमुख उद्देश कर राजस्व की उत्पल्वता 
(309&॥09 ० 7०७ ॥२०6ए७।४०७) को बढाने तथा कुल राजस्व में 
प्रत्यक्षकरों के हिस्से में वृद्धि लाना था। कर सुधारों के परिणामस्वरूप 
कर राजस्व में प्रंत्यक्षकरों के हिस्से में वृद्धि अवश्य हुयी पर पिछली 


एक दशाब्दि में जी0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में सकल कर 
राजस्व में ॥ प्रतिशत की कमी आयी। जी0डी0पी0 के प्रतिशत के 
रूप में विभिन्‍न करों की स्थिति सारिणी सख्या 57 में प्रदर्शित है। 


सारणी सख्या - 57 


भारत केन्द्र सरकार का कर राजस्व 
(जी0डी0पी0 के प्रतिशत रूप में) 


96-97 | 97-98 | 98- | 99- 
99 00 


निगम कर 


हि 7 आम 


स्रात - भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण, 200॥ 











(छ) . जी0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजस्व 
में जो कमी आयी उसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की सरचना 
में होने वाले परिवर्तन अधिक उत्तरदायी" भारत में कर राजस्व 
का प्रमुख स्रोत औद्योगिक क्षेत्र है, कर सुधारों के परिणामस्वरूप कूल 
राजस्व में सीमाशुल्क के हिस्से में कमी के कारण आयकर, निगमकर 
तथा उत्पाद शुल्क के सापेक्षिक महत्व में वृद्धि आयी है। विगत वर्षो 
में जो विकास हुआ है, उसमें औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा लगभग 
स्थिर रहा है, सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि हुयी है जबकि कृषि क्षेत्र 
के हिस्से में कमी आयी है, जैसा आगे आरेख आरेख सख्या 57 में 
प्रदर्शित है। चूकि औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा स्थिर रहा इसलिए कर 
सुधार के बाद इससे प्राप्त होने वाले राजस्व में 


॥8] 


अरेख कूबा- 5 * 


भारत क्षेत्रवार हिस्सा- ॥950/5-2000/4 
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कमी आयी अथवा वह स्थिर बनी रही। कषि 
क्षेत्र जो अधिकाशतया अकरारोपित या नगण्यरूप से करारोपित रहा, 
इसलिए जी0डी0पी0 के प्रतिशत रूप में इस से मिलने वाले राजस्व 
में कमी आयी है। सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुयी है लेकिन कुल 
राजस्व में सेवा क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व का हिस्सा अत्यन्त ही 
कम है क्‍योंकि यह क्षेत्र बहुत अधिक असगठित है, कम सेवायें ही 
अभी तक कर क्षेत्र में आ सकी हैं, और इन पर कर की दर भी 
अत्यन्त ही कम है। कर सुधार के दौरान सीमा शुल्क “राजस्व 
तटस्थ” नहीं हो सका है, बल्कि इससे मिलने वाले राजस्व में कमी 
आयी है कुछ सीमा तक यह कमी बढते हुए कर दाताओं की सख्या 
से पूरी हो सकी है। 


(ड/) भारतीय राजकोषीय स्थिति की एक अन्य विशेषता यह 
रही है कि राजस्व प्राप्ति सम्बन्धी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुयी है 
जबकि व्यय, विशेषरूप से पूजीगत व्यय को राजस्व की कमी की 
क्षतिपूर्ति के रूप में कम किया गया है। ऐसा देखा गया है कि 
मजदूरी तथा वेतन, व्याज अदायगी तथा सब्सिडीज पर होने वाले व्यय 
बेलोच स्वभाव के होते है। इसलिए घाटे की पूर्ति हेतु राजस्व में 
होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक व्यय की कटौती 


का प्रयास राजस्व व्ययो में कटौती न करके पृूजीगत व्ययो या 


सरकारी निवेश में कटौती करता है जो अर्थव्यवस्था के भावी उत्पादन 


क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। 


इसके परिणामस्वरूप पूजीगत व्यय जो वर्ष 
997-98 में जी0डी0पी0 का 4 प्रतिशत था, 2000-0। में घटकर 


जी0डी0पी0 का केवल 75 प्रतिशत रह गया। 


(च)सामान्यतया यह माना जाता है और जैसा हम लोग 
इसके पूर्व प्रतिपादित कर चुके हैं कि राजकोषीय घाटा स्फीति तथा 
वाह्मय असन्तुलन में फैल जाता है । किन्तु भारत में ऐसा नहीं पाया 
गया है, इसका सबसे प्रमुख कारण निजी बचत तथा निवेश के 
अन्तराल में वृद्धि है। निजी बचत में (जी0डी0पी0 के अनुपात के 
रूप में) 90 के दशक में वृद्धि हुयी जो 20 प्रतिशत (99-92) से 
बढकर 2000-0] में 25 प्रतिशत हो गयी। इसी अवधि में निजी 
विनियोग स्थिर रहा, शुरू में जब अर्थव्यवस्था में थोडा सुधार आया 
तो विनियोग में वृद्धि हुयी लेकिन उसके बाद ॥998-99 से इसमें 
गिरावट आयी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि निजी बचत में जो 
वृद्धि हुयी, वह इस अवधि में राजकोषीय घाटा के वित्तीयन में 
प्रयुक्त की गयी जिसके परिणाम स्वरूप निजी विनियोग का क्राउडिग 


हर वैशाब्राषत्र शिक्राद्धा। ब्िटाए :९एणाणा।र फैक्राइएशाशा ॥ (6 वि।श९5 
:एणाणाबल भाव एगाशट्यों फ़ल्शपर 54फ्षां 20, 2002 


आउट हुआ। बचत विनियोग और चालू खाते के शेष की स्थिति को 


सारिणी सख्या 52 में प्रदर्शित किया गया है। 


सारणी सख्या - 52 












बचत, विनियोग चालू खाते का शेंष, 990/9-2000/200॥ 
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राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन 
विधेयक 2000-राजकोषीय सुधार की दिशा में एक 
ठोस कदम 

अभी हम लोगों ने देखा कि राजकोषीय सुधारों 
की जो प्रक्रिया 99 में शुरू हुयी उसके फलस्वरूप सफलता की 
शुरूआत अवश्य हुयी, पहले पाच वर्षो में मूल्यस्तर में स्थिरता की 
ओर प्रवृत्ति, आर्थिक सवृद्धि की दर में वृद्धि, राजकोषीय घाटा तथा 
राजस्व घाटा में कमी, विदेशी विनिमय कोष की गभीर स्थिति में 
सुधार देखा गया, पर यह सब कुछ अल्पकालिक था। वित्तीय वर्ष 
4995-96 से वर्ष 2000 के बीच अर्थव्यवस्था में राजकोषीय असतुलन 
की स्थिति अत्यन्त ही निराशाजनक रही, सरकार ने यह महसूस किया 
कि राजकोषीय नियत्रण तथा विनिमय के लिए वैधानिक नियन्त्रण 
(.0०६78॥09० 8) आवश्यक है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
सरकार ने राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन विधेयक 2000 
रखा जिसे 2003 में ऐक्ट के रूप में पारित कर दिया गया । यद्यपि 
अनेक कठोर प्रतिबन्ध जो सरकारी व्यवहार को अधिक कठोरता से 
नियत्रित करते हैं (जो मूलरूप में प्रस्तुत विधेयक के भाग थे) उन्हें 
छोड दिया गया है, फिर भी राजकोषीय अनुशासन तथा नियत्रण के 
इतिहास में यह विधेयक मील के पत्थर के रूप में स्वीकार किया 
जायेगा। ऐसा महसूस किया गया कि भारत में राष्टीय तित्तों 


(४०० 77787068) के समुन्नत प्रबन्ध की तात्कालिक आवश्यकता 
है तथा राजकोषीय पारदर्शिता केवल घरेलू जरूरत ही नहीं है बल्कि 
अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक के 
निम्नाकित प्रमुख उद्देश्य हो सकते है- () अन्‍न्तरपीढी समता (॥) 
समष्टि स्थिरता (0) राजकोषीय पोषणीयता तथा राजकोषीय सम्पन्नता 
(५) घाटे के प्रति उदारता कौ समाप्ति (४) राजकोषीय पारदर्शिता 
(४) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा दण्डात्मक कार्यवाही (४॥) मौदिक 
नीति की स्वायत्तता जिसमें सरकार द्वारा केन्द्रीय बैंक से लिए जाने 
वाले ऋण का सीमित करना भी सम्मिलित है। यह विधेयक जो कि 
अब ऐक्ट बन गया है, कि प्रमुख बातें निम्नलिखित है- राजकोषीय 


उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबधन विधेयक, 2000 की मुख्य विशिष्टिताएं, अन्य 


बातों के साथ-साथ निम्न प्रकार प्रावधान करती हैं- 


० ससद के दोनों सदनों के समक्ष, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के 
साथ, राजकाषीय नीति के निम्नलिखित विवरण रखना 


(क) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, 
(ख) राजकोषीय नीति से सबधित कार्यनीति, 


(ग) वृहद-आर्थिक ढाचा विवरण । 





5 राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन विशेयक 2000, परफित रूप में 
संलग्न है। 


*» मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण अतर्निह्ठेत अनुमानों की विशिष्टियों के 
साथ निर्धारित राजकोषीय सकेतकों के लिए एक तीन-वर्षीय चालू 


लक्ष्य निधारित करेगा। इसके अलावा, मध्यावधि राजकोषीय नीति 


विवरण में निम्नलिखित से संबंधित सफलता बनाए रखने का आकलन 


शामिल द्ोगा () राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्ययों के बीच सतुलन 


तथा, (0) उत्पादक परिसपत्तिया सृजित कने के लिए बाजार उधार 
सहित पजी प्राप्तियों का उपयोग । 


० राजकोषीय नीति से सबंधित रणनीति के विवरण में अन्य बातों के 


साथ-साथ ये शामिल है 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


अनुवर्ती वर्ष के लिए कराधार, व्यय बाजार उधार तथा अय 
देयताएं, ऋण तथा निवेश, प्रशासित वस्तुओं तथा सेवाओं के 
मूल्याकन, प्रतिभूतियों एवं अन्य ऐसे कार्यकलाप जैसे हामीदारी 
तथा गारंटियों जिनमें संभावनापूर्ण बजटीय निहितार्थ हो, से 
सबंधित केन्द्रीय. सरकार की नीतियां । 


अनुवर्ती वर्ष में राजकोषीय क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार की 
सामरिक प्राथमिकताएं । 


कराधार, आर्थिक राजसहायता, व्यय प्रशासित मूल्यानिर्धारण 
तथा उधारों से सबधित राजकोषीय उपायों में किसी अन्य 


मुख्य विचलन हेतु मुख्य राजकोषीय उपाय तथा तकधार । 


इस बात का मूल्याकन करना कि केन्द्र सरकार की वर्तमान 
नीतियां किसी प्रकार राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण में 


निर्धारित किए गए राजकोषीय प्रबंधन सिद्धान्तों तथा मध्यावधि 
राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप है। 


० केन्द्र सरकार राजस्व घाटे को दूर करने तथा राजकोषीय घाटा कम करने 


तथा पर्याप्त राजस्व अधिशेष सृजित करने के लिए उचित उपाय करेगी 


तथा विशेष रूप से निम्न उपाय करेगी, 


(क) 


(ग) 


(थ) 


4 अप्रैल, 200 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अत में अनुमानित 
सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिशत अथवा अधिक के 


समतुल्य राशि के द्वारा राजस्व घाटा कम करना, 


4 अप्रैल, 200। के प्रारम्भिक वित्तीय वर्ष से प्रारभ तथा 3 
मार्च, 2006 को समाप्त पाच वित्तीय वर्षो की अवधि में 


राजस्व घाटे को शून्य कर देना, 


राजस्व की अधिशेष राशि का सृजन तथा ऐसी राशि को 
आधिक्य परिसपित्तयों में देयवाएं चुकाने के लिए उपयोग 


करना, 


अप्रैल, 200। से प्रारम्भ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अत में 
अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिशत अथवा उससे 


अधिक के समतुल्य राशि द्वारा राजकोषीय घाटा कम करना, 


॥ अप्रैल, 200 के प्रारंभिक वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ दो रही 
तथा 3 मार्च, 200 को समाप्त दो रही पाच वित्तीय वर्षो 
की अवधि के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के लिए 


अनुमानित सकल घरेलू उत्पादक के दो प्रतिशत से अनधिक 


तक राजकोषीय घाटा कम करना, 


(च) किसी वित्तीय वर्ष में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के आधे 
प्रतिशत से अधिक की किसी राशि के लिए गारटी न देना 


तथा 


(छ) १ अप्रैल, 200। को प्रारंभिक वित्तीय वर्ष से शूरू होने 
बाली, तथा 3। मार्च, 207] को समाप्त होने वाली दस 
वित्तीय वर्षो की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करना कि 
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल देनदारिया (चालू विनिमय 
दर पर विदेशी ऋण समाहित), उस वर्ष के लिए अनुमानित 


सकल घरेलू उत्पाद के पचास प्रतिशत से अधिक न हो। 


० कतिपय परिस्थितियों में अस्थायी नकद आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए. अग्रिम के उपाय के सिवाय तीन वर्षो के बाद केन्द्र 
सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष ऋणों का निषेध 


० केन्द्र सरकार द्वारा राजकोषीय प्रचालनों में और अधिक पारदर्शिता 


सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना तथा वार्षिक बजट की 
तैयारी में, जहां तक व्यवहार्थ हो, गोपनीयता को न्यूनतम रखना। 


० वित्तमत्री द्वारा बजट के सम्बंध में प्राप्तियों तथा व्ययों में रुझानों 
की तिमाही समीक्षा तथा ऐसी समीक्षाओं के परिणामों को 


ससद के दोनों सदनों के समक्ष रखना । 


० केन्द्र सरकार द्वारा “भारित” व्यय को सरक्षित करते हुए, जहा 
भी विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की तुलना में राजस्व की कमी हो या 
व्यय का अधिक्य हो, आनुपातिक तरीके से व्यय प्राधिकारों 
में कटौती करना । 


वित्त मंत्री द्वारा इस अधिनियम के अतर्गत केन्द्र सरकार पर 
आरोपित बाध्यताओं को पूरा करने में किसी विचलन को 
स्पष्ट करने वाला तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारी 
उपायों को बताने वाला एक विवरण के दोनों सदनों में पेश 


करना। 


० राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय परिदृश्य की प्राकृतिक आपदाओं की 
वजह से केन्द्र सरकार की निधियों पर आकस्मिक मागों से 
निपटने के लिए घाट कटौती लक्ष्यों से छूट । 


सार्वजनिक ऋण पोषणीयता तथा सुदृढीकरण 


नीति निर्धारकों तथा विश्लेषकों द्वारा सामान्यतया 
यह स्वीकार किया जाता है तथा अनेक अध्ययनों” ने इसकी पुष्टि की 
है कि भारत की राजकोषीय स्थिति अपोषणीय है। सरकार ने अपने 
विभिन्‍न अभिलेखों, आर्थिक समीक्षा, बजट तथा आर०बी0आई0 की 
विभिन्‍न रिपोटो में इस बात बल दिया है। 


यद्यपि कि सरकार ने सार्वजनिक ऋण प्रबन्धन 
विशेषरूप से ऋणों की मात्रा तथा उनके ऊपर देय औसत ब्याज दर 
में कमी के लिए अनेक कदम उठाये हैं, प्रत्यक्ष मौद्रीकरण की प्रक्रिया 
बन्द कर दी गयी है तथा सरकारी प्रतिभूतियों की बैंकों द्वारा धारिता 
में कमी तथा मौद्रिक नीति के स्वभाव तथा सरचना क्रियाशीलन को 
प्रोत्साहित करने के लिए भी नीतिगत निर्णय लिए गये है। इन सबको 
हम इसके पूर्व अध्याय में कर चुके हैं पर इन सबके बावजूद भी 
हाल के वर्षो में ऋण की पोषणीयता बहुत अधिक खराब हुयी है। 
वर्ष 7997-98 से 2002 के बीच समस्त सरकारी प्रारम्भिक घाटा 
दुगने से अधिक हो गया है, ऋण स्टाक में बहुत तीब्र वृद्धि हुयी है 
तथा सवृद्धि दर और ब्याज दर के बीच अन्तराल में और कमी 
आयी है और इधर हाल के वर्षो में इसमें ऋणात्मकता की स्थिति 


हु छणाकछा ब्रा एगब्राश (992) ए९एणा००१४ (200]) ॥,0ग्रात बा एक्ाता 
(200) ---+- 


भी दृष्टिगोचर हुई है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि 
पोषणीय ऋण जी०डी0पी0 अनुपात को कायम रखने के लिए प्रयास 
किए जायें। दसवीं पचवर्षीय योजना के दौरान घाटा तथा बचत की 


स्थिति को दी गयी सारणी सख्या 53 में प्रदर्शित किया गया है। 


(ग) 


सारणी सख्या 53 


दसवीं योजना में घाटा 
जी0डी0पी0 प्रतिशत रूपये में 


राज्य 

सकल राजकोषीय घाटा 
राजस्व घाय 

केन्द्र 

सकल राजकोषीय घाटा 
राजस्व घाटा 

राज्य तथा केन्द्र (संयुक्त) 
सकल राजकोषीय घाय 
निवल राजकोषीय घाट 
राजस्व घाटा 

सरकारी बचत 


आईआर (केन्द्रीय तथा राज्य 
उद्यम) 


सार्वजनिक बचत 


आधार वर्ष 
200-02 


45 
235 


59 
42 


0 4 
93 
67 
न्‍47 
30 


“7 


तथा बचत की स्थिति 


अन्तिम वर्ष 
2006-07 


22 
92 


43 
22 


65 
54 
१५ 
-05 
26 


2] 


दसवॉीं 
योजना 
औसत 


32 
3 


47 
29 


79 
658 
42 
-24 
28 


04 


(स्रोत. दसवीं पचवर्षीय योजना) 


(परिशिष्ट) 


उ्नछ एा80.57,7?४8?0ए0४087ए ७०० 5706एः' 


४५५35 ए7' छा ।, 2000 
2 
छा, 


0० |#०श48 ई#ण ६6 7699णाह्रएशए णी 06 एश्ााएश॑ 00एकशशक्षा। 00 
शाह्रा8 पॉांश-एशादकराणाबं ल्वप्रॉप ॥ वीड50॥ ॥॥82976070/ 800. 00-थ77 
गह॥्रषणा0-6800076 #क्र।ए एए. बणाहएाए् इगीटाणां 76एशाप8 धराएप5, 
शाजाधाबाा॥ाए 04 0७ी०ा करा ॥शा0०जा३ 904 ॥60770॥08 ॥ ॥6 थरीं४०7ए6 
00०॥006 0० 7706॥ए 9०07 800 फापवशाएड 660 परक्षाब2/ू॥0थ 000ड85शा। 
जाप 804 उपरडक्षात्रएए दाणशी वाह णा 8 एशांबां 00फएथ४/गला 
00707॥7783, ((७७ धाध१ (6॥0०३४, 26007 पक्वाइ)द०४०ए ॥॥॥ ग804/ 09श६॥0738 0 
6 एशाएश 00एथशाशशला। हर0व 007600॥70 808 90॥0ए 0 & ॥00प ॥607॥- 


छा ग॥76एण77९ रात 00 प%/४-8 00०07०0860 (66णज7 0 ॥000॥7/ 060 


छाड ॥ ७३०७१ 09 एश्राबगाशा ॥ 76 फरीप-गिछा ४8६४ ० ॥08 १७०प०॥० 
07770॥8 88 0]0ए/8 --- 
]. शीणां 6, छ्ाांशां, क्ार्व ०0णरारद्याण्शाशथा। - (|) गगा5 50 
पाए >6 ०8690 ॥6 ि804 रि०800॥४0॥97 रात 87086 
क्माइ2थ75०70 8०0. 2000 


2 ॥॥ ७6008 ॥0 706 ए!06 ० 770॥48 
3 ॥ थशाधी ०0068 ॥00 008 णा छत 0806 88 (768 एशाएवे 00एशशआधशा 
7789, 0ए ॥0070#007 ॥ ॥6 070०७ (82७४०, 89०0णाए ॥ पा$ एथर्धा 


2. >2लीएआएधणजाइ-ना॥ 8 00, पा।88४ 6 ९0७87 00786 7९पृपा88 --- 
8.) “"# जाप 3902०7 ॥7648 79 बाएं शाक्षाण॥ अंक्षंथा।क्षां, 80 0४08 
#0 तरणाडछ०8 एी एच्रीक्षालं. प्रातैश क्रातणए6 ]2 006 (णा&पराप0॥, 


७) ुगइठता (लीला? 688 (8 ७:0688 07 - 


! एछबा कक्रपाइशालशाएडह 70॥ 6 (078004॥060 का 0 प्राता॥, 6रणजंपता॥?8 
79049,70ाा 0060, 0एश्च0%/ 78008 470 8 04, ऋणप्रका।ह 706 पैक 
62९0, व प्रागरा8 & गक्षाएा॥ं एलश, 07 

! एणबा। छक्ुथातापार ॥0॥ 6 000800॥66 फ्राव छत वादा (॥0ए0काए 
(073 0. छणप्रदाएु 7804श॥5ा ए वक्का)) 0एथ' ॥8 85 क्षा्व ॥0-%7 76एश॥06 
78065 (6 प्रताार् छतंथावब।! डाध्ा।5) 0 ॥०0-9%॥ एशूआंश 780७[68 तैपागा? 8 
गिक्षाल॥ां एल्शा ज्राणी छ्ा०शांहड 6 0ण०ज़ाए एथ्वुप्राध्यक्यांड, गत 0 


छएछबज़ाथा। 0. 660, 0६6 एथंचा 00एथ॥एशाए तपरा३ह 6 गिक्षाठक्ष फ्रद्षा, 


0) “इठ्ब ग्रादाठ॥087 वहा प6 परार्वडप्राहह8 80 88 एररशाठदं ०0थाप28 
बात 97090078 ॥0 [088 600॥6800 छ/0000०, 88 गए ०७6 9/6807060, 0 
हएथपा।070 006 4808 90भ007 0706 (शाप (90एशगागशा, 


4) गपुर6एछाप वीजा? गाध्या। 6. तर्शभ्षिकछा08. 066७). 6एथाए6 
ककुगातवाप्रा6 बात 70एशआए6 76802008 जात प्70088 ॥078886 ॥॥ ॥80770658 
०06 0थआधप (90एथएगगधला जरातर0ा 0ण86७णावा8 008888 ॥॥ 88868 ० (4 


(907७॥7707, 


6) नर 608७ए९ 30! ॥6क5 ॥6 रि8९ए९ ऐश्ञा( ० 708 0०॥प्र/४0 फराएंश' 
800-8०००0० (]) 08९०७॥०॥ 3... 008 २०७४७ए९ ऐक्चा( 0 पता, है0, 934(2 ए 
]934), 


| ब88070०6" 888 970807060 09 768 ॥406 प्रा60 (8 ८, 


8) न्नू'ठात्ा ॥00697 ॥608 76 ॥40[065 प्रात 6 (007500880 एंप्रा0ं 
077908 क्षा0 (06 970॥0 8000णा॥ 07][704 


3 ग्रउ०्थ एणाएए डंक्रश्ाशा।$ 40 98 ]480 #थीण० एशाशशथा।.() 708 
एशथापेध 00एलगशशलाई थद्षों। [87 ॥ 68० गक्षाणदवं एल एज ७० 
स08७४ ण एक्राक्राशा। 86 00ज़9 अक्वश्ाद्ा(8 जी ग80व एणाठए 
बैंजाएजाह॥ (8 बरधापद्व 079०, ह06ए -- 


7 86 ॥४6४फानंथा। छा एणा0ए 8वाश्ाशां, 
7786 एइठव 70007 80888ए 890०7, 
 ॥#6 /४००-९८००0०॥0 शिक्वा॥०एणॉट #॥07शआा 
(2). 78 श6कागेंेनंशा। घिछछल 20॥0ए7 80५76 झा] 3७-१णॉा) 8 ॥788- 
जश्ब्या 70078 'का2० 0णि [#॥68807060 808 गादाटबवएता$ जा 89९णाीएश्ाणा 0 
प्रावश्ष[णा8 88४प्रा॥0005 
(3) का 9क्का।एएपाका 200 जातरण्पां छादुपताए8 [0 ॥68 एछ0एाहइ0णा5 007रांक्रा26 पा 


800-885%0॥ (2), ॥6 ७७३ फरान-शा। 80% 20॥0ए 8/शाला। 9 ॥00006 का 


8982887707( 07 878477807[ए ॥088/7002 (0--- 


] पएृणह 0६१06 सज़ा 6एशाप8 760९6छ७8. का्त ए8एशाप6 
छफ्थावापा65, 
प्र 6 प्र58 ० ०8७४४ 7600॥8 07? ॥॥/7७: 0000ए॥28 0 


शाला 2729 [70076 888७8 
(4). 776 एछाइ0व एणा०ए ड॥%०2ए 5क070०ा आधी, प67 क्षी॥, एणाशकिा--- 
34. 6 छाल 006 एंथाएगं 00एथाशाशां 00 (6 शाहगाए़ एशथ 


छणा9 40 किबा000, 0फ्र॒थातांपा8 ग्राक्षाएशं 0070ज्रएटढ्8 क्षार्प 007 ॥80॥85, 


[लाताड़ु राव ॥एशडंगराथांड, जाणाहु एी बकातईश०त॑ 80008 क्षाए 8४ए०85, 


8007 768 क्षात (8860ध0॥ 0 087 800ए068, हपटी। 85, 
प्रातव्षश्रापएहर्र करा इपक्षाध्या।ह80 जाली ॥ए०७ एणश्ावव] ण8०ध8५ए 
॥7॥0क7णा5, 
॥. पल आब्न॒ध्ट्टा0 9707068 0 06 (थाएबे॑ 00ए0परशशा: 0ि ॥6 
शाहप्राए विक्षारत्रं ए8ढ/ ॥ 76 4508 ६88, 


पा 06 ४67 ग64 वाश्व्रष्मा65 शात॑ उ्वाणात्षां8 एछि. बाएं एक्षण 
तरछएाक्रा।णा ॥ 48044 गाल्वह्रा४8 9शॉक्ाा2ए 0 बिडबाण, 5प72॥09, ०79०0तापरा6, 
80॥78/6/80 070॥8 थ्षा्त 00070ज775, 


॥ए.. 6॥ 6एथप्रथं।णा 88 00 ॥0ज़ ॥6 ठणाशा। 9"0068 0 ॥76 एशाब 
(00एशाणशहा ॥#8 ॥ 0"णिााए ज्ञा। ॥8 800 ॥रक्षा॥2७700 [॥70/]68 8९ 
0 7 880707 4 70 ६06 00]807ए8४ 86 07 ॥7 76 
6077-७7 7808 20॥09 8#6४77०॥६ 

(5). 7फ%6 'श०्वाप्रानगा। णिषल्श॑ 2007 #0॥7०ा, 8 गिडएलय ऐणाएए 
54687 580ग78०ा व ॥08 ७७०0-४007ण70 पिक्चा॥6फ07 छाक्षशाा।शा 
76760 40 ॥7 08786 (0) 0० 8प्र/-36000॥ (]) क्यो 96 ॥7 870 0ि77 88 
पर4ए०6 976807060॑ 

(4). छिड0वा शक्रावएशाशा, एाहतए!९४ - 

॥ पा एथशाशतो 00ए०॥0०॥ शत (876 ४[7077॥8 0688प7788 (0 
शाधात्व8० 08 76एथाए8 तंशीला, थाए॑ ग80व (७ींटा। ६00 07१ प्‌ 80०५०४/8 


76एशाए6 हपप8 


प्र फा छ़्धाएपात्र, का जाता छाहुएता08 40 ॥6 छशाशभांए 0 (8 


चणि०8णाएं एण्एश8णा, (8 004 | 00एश॥॥शां ४॥४।--- 


को 7२०(प०७ 76एशापए6 0शींजा 9ए बा। ब्रा धपुप्राएश्रॉश्ा। (00 ०8-व 
एश' 0, 0 पराता8 0706 ०४7०6 8055 00॥6870 9700घ० ६ # (6 ७॥0 0 ६४० 


जिक्षाए॥ष एक 00007777 ० 6 ]8 089 ० 57, 200!, 


०) रिलत068 ॥6एशाप6 पशीला 00 का जाए) 8 एशा०० 00 #968 
गकालष एशका३ 00ए॥राए गिणा तह परावा गिक्षालन्व एल्या णा ॥6 ॥8 08ए 0 
2फ्राप, 200] ब्राव श्ावाए 006 3[8 049 0]५७४०॥, 2006, 


० 8फ्ा4 फ ह्पाफाप8 क्राए0पा। 06ए2006 ॥॥0 प॥86 आदी क्रात0प्रां 


ति' 08082 ॥80085 ॥॥ 670688 07 888608, 


6). 7२७0प0७ 868 तंशीलां एए क्या द्राव0प्रा; ढ्ुप्राएशैशां ॥0 जालनीक्षी 
90" 667 077078 07॥76 6४॥4/606 27088 6078870 9700९ ४ (6 ७॥6 0 ९8०॥ 


ग॥क0॥॥| 9५७७7 062778 ०॥ (॥6 8॥ 689 07 .0|॥7, 200, 


6). 60006 780 तरशींशा 0णि 8 गिा्षादत्वं परछ्शा' 00 ॥0 ॥706 (रक्षा 
॥ए90 9७/ ०७॥, 076 €80774/80 27055 6076800 [/000०  0ि ॥04 ए७, शांति) 8 
एश॥१०6 07 778 ॥क्षाएत्र प्रछ्या$ 00षगवाए 707 6 पराव गराक्षाटा॥ एल णा 
॥6 80 687 07 .07॥, 200] 0 ७0008 ०॥॥॥6 3]8 687 ए /(४०॥, 2006 


शिर०शव86 हात्ध 768एथए6 (लीला 0 ग504 8९ी0॥ ॥8ए ७0880 
॥8 हरा 87००॥6०० प्रात6' दाह हप0-86600 076 ६0 हा0प्राव छा 80768 70 
प्रा0।65680 (0008 ०॥ (6 चिक्षा088 0 ॥06 एशाए। (00ए७॥7श५7॥ 006 40 


गरा॥0दं 8४७॥फ 07 7007४ 0४४४५ 


ए70ए०१64 हर पराक 06 27000 07 20708 8[/060760 ॥ ॥06 
गिडझ छा0ए8३0 शाक्षां 08 080680.. 0606 0७०) छ07888 ए एक्रा।क्राशा, 88 8007 85 


787 96, क्षीश 800 6९ींणा क्रा॥0पग ७&०७०७१७0 (08 धर08840 ॥॥र8, 


8 छा 876 एप्रशका।68 एि' क्षाएं क्रा0परए ७०००वाए णारनीर्था 


79थ०था 076 ०४॥74860 87058 00680 फा0वंपरठ ॥ काए ग्क्षाद। ए6४, 


8) छ्ाष्पा8 जात ६ छला04 जीशा गशाक्षाणई। ए९३४3, 56800 गण 
8 गाए गिक्षाणत्ओं एल 0 6 ॥8 487 एी 07, 200, क्रात॑ शातााड़ जा ॥6 


3]8 449 ०७६०, 20, प्व 06 008 ॥0॥768 (ठप्रवाए छरांधाव। १७ वा 
एयाशा ूजीक्ा26 /68) # (6 धात॑ 02 विक्षाए॥। प्रथा, 
40 ॥6 ७८5680 ग9 #क्ष 0॥॥ 076॥6 87460 27083 (006४0 ए0त76 
णि' पा ए6 का 
(5) 8070ए/08 707 २8४०6 ऐक्षा( - 
8 ॥॥6 एथाश 00ए७॥॥0शाई जी ॥0 00709 70॥ ॥06 रि5४2ए९ 
छक्मा 


॥ 8 ०त्रागशक्षाकाए क्राणंधारु ०णाॉका)8त॑ ॥ 5प्0-8९००7 (), ६6 
(एशाप्रश (00एथाधवा बा 00707 70 ॥6 8४४४९ ऐद्यॉ2 07 ज़बए ० 
कएक०8४ 40 066 शाए0बए ७0888 0 048४॥ 050पइश060: 070७" 08४॥ 7600[008 
(प्र708 थाए गिाक्षालावां एशडा ॥ 80000%086 जा 76 बढाठ्थालांड जाएं गाव 06 
७॥०780 ॥70 0ए 0 00एशश!धशा शा (08 6४४४९ 8थ्या 


ए०श086 धा्वा कराए ॥0ए%0०8 7808 07 6 २6४७४ए6 8८ 60 766 शाए0 एप 
60६0658 088॥ (ऋ्रप्राइशाशां, 0एश' 08॥ 76060 ॥0 थाए वक्षाएत्ष एक शीश 08 
79.48 ॥ 80000॥06 जाए 06 छातणआ0॥8 00रक्षा386 ॥ 5प0-86007 (5) 0 
86०00 7 07076 २९5७ए७ ऐक्षा( 0]708 80, 934 (2 ०६ 934) 


0. तगज्ातरईशक्षावाए क्राएंगाहु 00क्रा॥स्‍०6 ॥ 8प0-88007 (), 6 
ए6इशए९७ ऐद्याए तब उप्रडशा06 0 ॥6 जायध्ाए ए868 0 ॥6 एथा।शे 
(0एथगआएला। 5९एपव68 (प्रगाह्ु 6 गक्षादद्व एल 96807 ०7 6 8 099 ए0ए 


#7| 200] क्लात 8प088(फएथआ ए० गिक्षाणा॥। ए&द्ा8 


90. त०्ज़ािश्रायाह बराएं।एं ०णाॉश्षा०60 व 8प7-860707 (]) 06 
(68७०७ ऐक्वाव: ॥87 एपए ॥0 8७॥ ॥8 0शआ(॥ (00एथशाएशां 8९७८प्रा68 ॥ ॥8 


862070्षए्र का 


(6) ](०४४प्रा68 0ि 30वां &87क्षशाएप - 
]). 0० एथाए्रबा 00एथाणकां, शक (08 हपरा4008 ॥7688प7/68 40 


ल्रोग्रा8 हाल्य॑ल परक्षाएएक्रथाएए ॥ ॥8 804 0ए४४४०॥8 ॥0 एफा।ठ पराशि6छ४ शा 


गाधागराइ8 88 वि. 88 छ9800808, 500७60ए ॥ ॥6 |6एक्षक्षाणा 0 (06 ध्ााप् 
0प्र(86 


2) एा एक्मा0्पक, करा ज्ञाव0पा ]शुपताए8 00 ॥॥6 2शाशका५ 0 ॥8 


407820708 [!0शशणा), 6 एलशाएड। 00एथाएला: शीक्षी & (6 था6 ए 


ए68थ7॥/07॥ 0[॥6 क्रा।प्र 00989, (8८086 ॥ 8 डंभ्रशालां, 88 089... 06 


776807066,-- 


(४) 


(0) 


पगल शश्ात्रा। बराक्ाए68 ॥ 06 80०0077779 डांक्षातक्र(5, .0॥0685 बा 
7800068 शरी०ााह ण शए 40 री6िए ॥6 ००णाएप्रा्ाण] ए ए9788077०७( 
4800 ॥00॥04605, 


हैंड दा 88 पाबदाएक0०, बात॑0जाहा॥श॥ ज्राता 70650 0 एप/ञ6 
77088४, 06 0070778०0 00685 ठ8६8॥०० 07 छक्कष ० 8पक्क्षा।888 
॥70ए 7602 इ8पन्‍क्षाक/965 ॥0 77क08 ७ऋटगाबरा86 78 00 9 ॥808407078, 
थी लंक्षात३3 0 6णाग्राणिक्ांड ॥8068 ०97 6 एशांएश 00एथगयाग।शा 
#बणाह 9000 0:080७89 ॥7॥040॥8, ॥/प08 76एश०8 00॥॥4॥085 
78०0 0एा. ॥0 768॥880 876 ॥क॥॥0ए ॥ 68760 0 परशुण' ज़णादक थाते 


००॥778०05 


(९६४68 40 शा0ि06 ०णाए॥॥॥06 -() "6 ]शवाहथष एाणाक्षाए6 0० ॥8 
ाशआाए 0 पशाक्राए७, आधी 76ए6ज, ०एशए चणक्राध, ॥8 गर्ात5 ॥ 
7९०७068 800 6फ्ु्षातांप्रा७ ॥ ॥0६0॥ 40 08 00086: 80 9|8&06 06६8 


500 प्र०प्588 ० एक्राधाक्या।आं 8 00076 0 8प० ॥6ए6ए8 


(2)... जानावएथ परश्8 48 थावित शीणात्री गा ए8एशाप8 0 670885 र्ण 
छक्थापाप्रा8 - 0एथ 6-896ण7०0 6०ए७६४ तंपागराह  धाए एशा०व ॥ 8 
विक्ाणक्ष एड, 06 0थाएग (00एगगाथा औब छ0एणाए0ध2ए ल्फांध्रां 
प6 ग्राधाड ब्राताणा5उ०6 00 06 एक क्राव #ए[॥०व पिणा। 0 0पा 07 ॥॥8 
(00780048006 एप णी पाता प्रात शाए 20 ॥0 ए7०ए१6७ णि ॥6 


॥]7077/0॥ एस छपी झपग5 


छात्स0व०व॑ ग्राक्ष ॥0प्राए् ॥ 5 शा0-88%600०). आयी #एए ॥0 ॥6 
कक्थादापार बराह्मए्ट०6 ज 6 0णा5इ"78०व० गाए 0 ॥06 प्रातंद 08796 (3) ० 
कााएणं6 2 0[086 एणाशप्राणा 


(3). 786 शाह शाणीक्ष8० ए ॥6 'ाएए॥ाए ए गिक्ा06, शक्षीं गराधार8 8 
डंक्ाशाल॥। ॥ 000 07868 07?4॥8॥00॥ ७560॥॥02-- 
ब). #्राए 66एक्राणा ॥ 0०७७॥8 (8 00808 08४: 0 6 (शान 


00ए७॥॥70श५7/ प्रा68' (8 20, 


४७) ज्रढाल 5५० 46एक्थाणा ॥8 8प्र)#त्रा।तर। 0 283 00 76 8८ 
०"०॥6 79०0०॥॥7%/ 0742० ५ 00007068, 0 

०) 06 उल्याव्तात्रं ९888 08 एशाएगश 050एथगाला, 97000888 0 
कर 


8 ए०ज़ला 40 गरात्नाए8 तपंह8 + (7) 7॥6 एशााब (00एशाशशां ॥89, 0५ 
प्रणागीक्ककाणा ॥ 07्ीठकथे 042008 प्राध8 हि वयाजशाड 0० 8 ए0शडा0एा8 
०73 20 

(2). जा कब्मात्पांधा, क्रात॑ ज्रातणपा छाशुए्ीता०08 00_ 6 इथाशशभ्राए ० ॥॥6 
णि०्टुणाए 70फ्रथ, 5प्रणी 7पर68 787 9008 0 थी ०णए थाए 0० ॥॥6 


ज0ए॥78 74९५, 470 --- 


(४)... 76 ख0व ग्रातात्द्र/ण5 (0 ॥6 छ8807060 0ि (8 एण086 07 8प0- 


8९०४०॥ (2) 086600 3 बात ठंबा88 (2) 0 870-860707 (2) 0९086८70॥ 6, 


(6). 76 णिए३ णी' ॥6 (6वप्रा-ंथ्ा। छाइटड४ं एणाठए 8, वि80 
एणा०ए 57००ए 4थाशां ११ ॥(६०७०९००॥०४०.. गिश्या॥8 एा0तर 8॥/0ाक्षां, 


#छि780 0 77 870-88०%70॥ (4) एस ४४०४०॥ 3, 


(०0. 706 0ि79 0 इं्वशाला प्रातश्' 870-880707 (2) 07 8९०४०॥ 6, 


गाव 

(6)... श्रषाए णाक्ष गरक्ञाक्ष जाती 8 ॥ल्पुफ्रा86 40 926, 0 747 76, 
[8807060 
9 रिप्रां55 40 06 ॥4 ॥0छणि6 6६०) लरत786 णी॑ एशाक्राशां-रएलशए ।प6 70806 


0 


8 


प्रात 5 26 8॥8 06 80, 38 800॥ 88 ॥4ए 06 क्षीछ्ध ॥ 8 ॥808, 0606 
० ल0प5७ ० एडाक्रा०॥, जात ॥ 8 ॥ 86580, 0 ॥& 0% 27006 0 
पएए 0878 जात) 7289 068 007977880 ॥ 008 888807 07 ॥ ए90 07 ॥078 
इप00689ए6. 8688078, वात [| ०606 6 क्शए ए 6 568चणा 
गाधधाशदताओवलए 00म्राह ॥6 868980॥ 0. 06 8प008589ए6. 86880॥5 
कणि8580, 007 त07568 88768 पा वात्राता8 कराए ॥7007040॥ ॥॥ (6 7प्रं8 
० 00 सिणा868 82786 एव 06 ॥प/6 ॥0प6 ॥0 96 ॥806, 48 70)8 809॥ 
परीश्षल्त्ीशा' ॥878 ीं०ए: जाए ॥ हपरणी ॥00780 00॥ 07 96 07 70 €गिं००, 
88 ॥6 0886 ॥87 08, 80, ॥076ए९', धक्ष थ्ाए ्रणी ॥04768&07 0 
क्ापरातिशा। शत 06 जरातर0एा फराशुपा06 00 06 प्रक्लातं।ए 0० बाएंएगए 
ए76ए0प४ए 00706 णातंश (4 एप6 


एण०ढाणा एी 8०० (शव८छा ॥ 2000 पथ्वा।-१० 5पा, ए056070॥ 0 0780 
]6880 [700660788 धावो। ॥6 बढद्रा।ई ॥08. एथाएब। 00एथआयगशां ण' ाए 
07०७ 0" 08 एशथापशं 00एथशाशा 0 क्राएए॥8, जाली 78 ॥ 2000 
थिए। 0078 ० 7/07066 40 98 60॥6 प्रातंश' 5 80 0० (6 7768 7806 


पश6परातंश' 


#एएाएक्ाणा एत एल बज़ 70 9दाा60-76 हाएशअए3 ० ता हैएं 
शत 98 ॥ 80000 40, ॥॥6 70 ॥ (6७70६2%४४॥०॥ ० 6 छाए॥आ078 ए 
काए 006: ॥एण 0ि ४76 ह76 0थ॥82 00 0706 


इथादब्राएणा3 706 86 0 पश-टुआशबाणात। 8तूपराए ॥88, 6606, (0 06 


800765866 एशञ77076 688ए 


2 76 ॥808 88838 तरह्षतआहिड ए|डटॉ[ वा 86एशश एबएड क्रात॑ 88 8(ए8९98 
00०॥860पश068 ०॥ 08 80007ए 776 06७६ इशण०8 09805 ॥0 070 ध0एएं 
0०५ ॥6 ०णाशाफ[ा।ण छढक्॒थ्ावांपा6 0एी 86 एथाएब। 00एथाश॥शशां 07 880 
०णाशाशा। 78 #9॥|9 (0 (8८७ प ॥6ज् 00[णएथं परए४७॥7॥७7/ 707 00496 #प्रातश, 
ए॥ 4808 ७॥0०॥ 8808 60 ॥02॥ 786 7868 463, जाती ॥06 ॥6 0070फ08 
प॥686 ॥8ए6 #4एश56 शीहए 00 8०णा०गा6 2/0ण॥ रिश्तंप्रछाणा ॥ 6 एथाएवेी 
(0एथगाशा8 छकलथावाप्रा6 क्यार्त 87060 [6ए७ 07॥8 9णा0ज़ए28 जात 7687: ॥॥ 
॥ह्ाश' बरश्क्षांबआ।ए 0 ऐक्लांट लल्ता: ॥00 6 जाएश्यं० क्रात छपणीठ 86008 णि 


8००07०70० 0867७०[श07 


3 एफ गिशक्षाट०8 0 ॥6 एशाएश 00एशा।एशा क्रा8 76पप्रा०0 [0 06 80 
ग्रक्मा82०6 पत्वा; ॥8 ग808/ आपक्षाए0 0800768 8प्रशक्ञा।806 क्ात॑ 00008 ॥0 
॥स्‍42८00-०००0ण७0० ड्ग।[ए 6 6007070 हा०ज़ा। 78 ०8 ज्ञां। छशा॥ए 06 
(छात्र 90एथगाशला। 40 0एा$ ॥660पद्रं० लाए 0॥ 6 प्रापथा ॥6806व 


॥/शएलाता का 800 8९००7 90263 क्षा्त 067 एक्षा3 


4 पप९ एप॥0० 00०78 00॥रपरा।००, (6 ऐडाओकवा88 (00॥॥88, 6 
0007%97णा५ष क्ाव॑ #प्रशांण-उल्लाशब। 0९ [008 800 ॥॥6 २०४७७ 84९ 0 770॥8 
08५8 78068/00[ए7 760णारशात७6 40 6 एशाएव 00एथआपशां 0 था 8 
(6ह9रबाणा (0 ०0णाएएं 06 एशांब 00ए2एका?8 007099783, जाए ए88 8]80 
लाफिध्रट8त ॥ 8 0णाहापजा; 88877 वा गा8 006000, व ॥8 एशॉपशा 
(0 क्‍65व 8 (७0६६8 ॥॥ 06 0ण8॥ए९॥६ 4580777ए 00 06 5978 0 028/40५8 
०णाएए। था ॥6 00एथणााला?3 0070ज़राए एल 7॥6 सणाए।6 9 8 ऐे 
म्रव्वीत्वा, जाल 00ागशाप्राह्र था ताकी, कआाए8 268 (७ण7०890०॥078 (0 
एक क्रा।ए॑ंह8 292 0 48 (एणाशापराणा) पर 8 ०णाआपशां 28गाएए 


008७५९० 88 (0॥0फ8 


डइथाशक्ा।008. 6 ॥5576 ए परांश्-छलश्ाथबाणानं त्तुप्राए ॥88, क्षणण8, 40 86 


840॥68884 ॥(॥07र 6०8५ 


2 व॥6 ग80॥॥ 87888 एरक्षाहिषवंड एडश' त 86एशर्या ए/॥ए४ धात ॥88 ॥4ए७४० 
00०॥86पप088 00 ॥6 &2007ए 7॥6 तक इशए०6 090947/075 ॥00 0॥9ए ल०्फ़त 
०ए ॥6 005प्रगक्ञाणा ढ0कशावापा8 0 068 0कावा 00एचआगवला 0प0 ॥50 
0०78४/क्षा। 8 ॥00स्‍7ए 60 (88 एप ॥6ए 0कुआत पराएशडग]शा। 70॥ 07026 ए।!]श, 
प्रष्ठा। 808 0७॥0॥ 6808 60 ॥ए ॥84 ॥॥8068 868, ज।जी ए 06 000फ्र७४ 
7686 ॥8ए९ 84ए९७/४6 ९8० 0॥ 60०॥07॥6 ए2/0जणज7 रिव्वादाणा 0 76 एशाधतधन। 
(00एशाा॥धञशधा8 छक्ुलावापा8 0 7607066 [6ए७ 07॥08 0070 ज़ा॥28 ज्ञात] 7687 
मरष्ठाश ब्रश्यात्रजा।ए ण क्या दाता ॥0 6 काएग्य० 870 0 8७005 ईणः 


60०070770 06ए७0०0एएशशा 


3 पफ6 गिक्षाठ6४8 6 एशाहबाी 00एथगाालां ह्वा8 6वतुपरा/०0 (0 5७6 80 
ग्रक्ा8288०4 60 (8 ग868 झपक्ा।00 0800708 8पषश्ाक्ष)8 00 2074प2०8 ॥0 
78070-800706 अंक्जा।ए करा 6000ण76 270ज7 708 क0०॥6 जञा। ए॥॥ ऐरी6 
(शाएा 090एशाशशोां 40 0०8 866दप्॥४० कशाएजणा ०॥ 8 शरपणी ॥685460 
प्राश्षएशा।णा ॥ 80208 86007 एछा०ट्टा/क्षा॥68 ॥0 00007 फक्षा5 


4 ४8७ एप्॥0 &000775 (८"ण॥7४688, 006 7807983 (00तप्रा।88, ॥॥6 
(0०फ्राण[शिः बात 2ैप000-00छ76व ० 04 ॥॥0 ॥6 २०३४७ 3द्चा( 0 ॥04 
॥4878 76068/60॥ए 76007790060 0 ॥6 एशावो 00एशशशशा 0 छाए 8 
॥62/84800॥ 40 ००70 ६06 एशाएवे 00ए७॥ए0था2?8 0070ए़728, जरां।एी ए्॥8 880 
लआए॥482860 जा ॥8 0णाआपशा। 59970 व [08 00076007, ॥ 8 एशांग्राशां 
40 7608॥/ ॥6 06008 ॥0 ॥06 0०॥४70थ7 0880॥707ए 0०0 (06 8876 0 628/8ए७ 
जाएं ० 6 00एथशशधशा।?8 92070ज्राएष्! 70ज्र्थ 796 पघछण्ाए6 ए7 8 ऐ 
#एथ्वाट्या,, ज्राा8 0रादातराह्र जा ताबी आए0एा8 268 (0णा०४9णावाए (0 
76827 ह08 292 0 परा6 एणाशापा0ा) 7 776 ०एशएपएशां 288077ए 


0082४7ए९०१ 88 00॥0फऋ8 


नग्‌फप्डड ब्रगाटे€ फऋ्ष्णीलोंए उ्ए४ धात्रा 6 007०एागए्र 090फप्छ७' ० [6 
छश्ला॥ए6 धात्ा १९ आफ ९ट 0 शाती वरााब्राणा5 35 ऐब्रापान्नाशां तर 0ए वि 
07'8४८0९ व छबलब्राशा। (06 प्र गाना ॥ विज, व उ8 ८शत्राएए ए€ वि ० 
एिलाब्राशा भाव ॥ शात्परोत ॥4ए6 शर०प्रश्ठमा ॥ एशए ताला (0 ग्रात्र्टा।6 ब्ाए 
पापा € एलाब्राशां शादा ज्ाँ। त0 एचए पहपरीटाशां 07 इशा०ा३ ब्रॉशाए0॥ 0 
पाए गाब्राश' कराते शाबट फू एातेश' शरह बता 268, । 6९एशा ९णाट९वे6 शी 
विश्गाह्टी। 06 बा गाए 0७६ 40 7466 एफ एवब्राशां ए'छटापंगए 0०7 
पाधशातए 6 फुणज़शः ० प्र€ €६९९प्राए९ 48 0 079 प्रएदटा ह6९9 ८ 0070फ् 
जाति पीता एश्या' है गीशश08 00 70 8९6 शी्रां ॥078 ॥8 पफ्रधा।?त फए 05९ 
नॉ0 ७एछ'९४४९0० धीशा' ताएइइशां 7'णा (6९ छा'0शह्ाणाड ण॑ बताट& 268 [६80 
९0प्रा'१९ 4 तकिया ग्राक्षाश' 07 ९णाशप्रशब्राणा जोशाश' ए€९ शात्पात ॥ए९ 4 
चिवीक' ए7/णशहशण! गाशएटए 76 .०फएश' एण ॥6 एशलाशाशा (0 ॥6026 [6 
लश्पां णी 6 0०ण्राएए हैं इ९शाड (0 पा शात्रा ९एशा पीता ग्राज्षांश' परए 0९ शी 
60 एब्रवाक्राशा 9९८शराइ९ ॥ क्यो 96 7९९ 0 एश्लाकाशा (0 इए ऐीक्षा 
9007709४श॥ शात्रों। ॥00 0९ 6076 णा ध6 फ़ोथ्वेशाए ण ०शॉश्रा] 7650 07९८९४ 0 6 
९0०प्राए९ ॥ 60 प्रा 8९९ ॥0जछ ए ब्रञाधाट6 फ'शश्शा एब्रवीक्षाशां 7.07 एप्प? 
पणा ॥8श॥ 06 श्रधशाब्राएणा$ ज्ञां 7६९0० 0 6 टुएश्ात्रा(९९४ दोत़ां परात्षत्र 06 
शएशा एए एलीाब्राशशा णि' 6 शाइपशाशाएई ए 6४6 0॥॥8 0" 0070फ्ञा28 +ं 
गचाक्षर्श०76 प्रा शात्रा 7०ा बी एणण्रांड ण जशात्ज़ पाए ब्राधाटा& 268 ॥8 7 एध्वा083 
ए शाविटाशां 0 ९0ए4' को 207)प्राटुआटा68 बाते 7 ॥8ए6 ॥0 60फओा ब्र7०पाआ॥ पी, 
मै$ गाए विशाते ा' शाक्षातरन्रप॥श्नएक्माता। /9फशाएगमा' इश्लाऐे, ए€ ॥096 डा 
शब्राताब्राशाशा जा द्वॉ7९ पाड$ ग्रान्नाश' 8शपणाओए रात एशशए णा शाबटाएए ।4एछ8 80 
48 40 जाएं ॥6 90779) श्रावरिएतवाए एण 6 एजाणा, -- ह 280 परलगीक्ष' भाते 
घर प्रन्ना ।वण गाए ॥००० एप ॥ वाण्ल पा एशवाब्रगाशां ज्षां ताइटाओए९ 75 
प्रपत९ एातवेक्ष पा बाल€ ? 

5 ]0 शल्ज़ 0६ ॥08 खिएंड 0 शआाएप्रा४8॥088 गराक्ा॥0060 ॥ 6 07008५॥8 
एक्228/78॥5, जोत8 ७6800078 06 छिप086: णि ॥8 एधश्ा 2000-200[, ॥. 88 
बा।णाए॥086 पद, 068 एशआााओ 90एथआएल ए्रॉलशावें०6 40 एण्राह 78085847 
(ट्टार्धकराएल 97000848 0४०8 08 पर०१४९ तप्यााड़ 0॥8 00प४७ 0 06 एशक्घा 0ि 
3८ग्राह प्रए णी 8 ४एणाड परद्मापाणानक प्रव्ताक्राआ। ॥0 छाणाए8 0एछ॥ों| 4804 


[एप0७॥०७ 


6 पफ& एशाएथ। 900एशशाालां 488, ंरीशछणठ, (60७१९. ६0 ७॥8० (॥8 
797090860 68900 ६0 0ए66 0ि 6 769%णा87॥॥7ए 0 ॥#6 एशआतबं 
(0ए2श शाला क्‍0 शाहप्राह पाॉंश-एशाशवांणान। लतुप्राए पा ग80व दाक्षाब2 एल 00 
[णाए-श7॥ परा॥रए/0-80007स्‍0 88077 #>ए 8०ा6एणाए 5प्रतिणणा 6ए९706 
डगाएंपिड, थंशाावंगाह ग80॥ 4शींए( का 7ा0ण78 45608 ॥77784770768 ॥7 ॥6 
शीं४छढाए8 00॥क्‍76 0०ी एरणाशक्षए 9णा०ए क्रात॑ फाप/शाएबं (कक ॥क्षाइ/ल्‍॥आशां, 
०णाडहाइंशा।. जाए गि558|  8प्रशश्ात्रताज, तार वाह णा 6 एशा। 


(0एशाएएशओ। 0070ए/॥28, 06008 70 06#0॥8, टा०8/०/ (क्राउ/क्षशा2ए ॥ 804/| 


०एथाकाणाड३ णी 06 एलांग। 00एशएआशां, था 0070 परणगा?2 4808 9009 ॥ & 
7760प्रा-७॥ ग0एण९ ॥0 0ि' 408 007760606 (06ज़ाए) ण ॥ठतंशात।ं 
॥ ६०४४ 


7. ॥6॥0एणांक्षा। #िक्षपरा88 ०8 8 ॥/07 9, 900908 88 प00' --- 


(3)... ॥ण़ाए ०606 स्णप868 णी एग्ान्रा।ल॥, कैणाए ज्ञात (8 शा 00092, 
॥#6 श९०प्रा- ०१ जिडठव। 20007 $#67४था, गि30॥ ?०॥०ए 80६०४ 
कगाशाला। 870. (४००-९००॥०७० विद्वारज़णा)र ज60॥५्वा 0ए  ॥6 


एशाएबे 00प्रशाआशा, 


(0)... कुएाकागक्ष० ग्राध्यड्पा०8 एए ॥6 एशांपरध 00एशाएशा। 00. थाणा।वं8 
[60ए७0घ९ (लीजा 0 080४ तंलींजा ॥॥0 फजांत पु 806पुप४/९० ।6ए०॥08 
8प्राऐपड, 

(0)... धाधाक्षाणा ए' 76एशएल वीणा 07 38 १७४०), 2006 &॥0 शाशा? 
00ज्ग 564 0थींजा40 2% 0७07 ॥0॥08 8च्चा76 90७700 

(0). #णाएणएएण) ए काठ 0ण0ज्रा088 0५ (6 एशषाएरण 00एथएएक्षा। ग07 
76 २68७ए९ ऐक्रांट ० पाता, थील ॥68 एलश४ा४ पका 0ए फ़ब्ए 


80ए६085 00 768 शाए0/श्रए 08४ ॥6808 ॥ एशांशा। जाएपर॥ई४॥088, 


(8) 


(0) 


शाध्थाश धक्षाइ0शाथाठए व ग809 09640॥8 क्षार्व 00 परशातारद्काएा 0 88 
शि 88 छा8070806, 880७8९ए ॥ (6 08 क।ण॥ 006 क्ाएप्रक 0002४ 

वृष्क्ांधए एल्श6ज़ 0 6 #थात३ ॥॥ 76068 बात॑ छकुलाताप्रा58 ॥ 
7शक्काणा 40 #6 9026 97 ॥8 क्याक्षा०6 'शाडांश' बात 080॥2 ॥8 


०प्रा0076 ० छाए 6ए698 06076 000॥ 00868 ० एश्चाक्षएशा 


॥6 एशाए 00ए७7रएथा 0 ०07 ७छछएुलावांप्रा8 ब्परा07रकवा।0॥8 0 2 
[7000770786 ॥क्षातद, जञ6 ए06७०॥02 ॥6 “लाक्ा28०6" ७कुथातांपा6 
जाशालएल् पीश86 78 & शीणांशि। 0 76फएथए8 0 ७६०6७४४ 0 ७छकशाकाप्रा6 
0ए७/ 89०९766 820०5 

मराकाठ6 शगारंश (0 ॥4/0 8 अकाल ॥ 000 पर0प588 0 एथ्रावगला 
छर्फांगागाए कराएं (6एशकका0 ॥ ॥6802 48 00008 68४ 0०॥ ॥/6 
एशथाएशा 50एशशधगञशा प्रावद्ा (8 80० ४१7 ६68 78760॥4 ॥6887/68 ॥6 
(७॥॥8४ 00ए7077767 .70[00868 40 (8८6 

7लक्रकाणा 7०7 (तलवीलां ।80प्रणाणा (रा8७8 40 6684 जाग प्राणि886०ा 
(&गत्ात5$ ० 76 विाक्षा088 078 एशातबन 00ए॥7गला 0] ६००07 0: 
॥400॥॥/| 8९०प्रआए 0 गर्बाप्रा व 0कलक्चाव॥68 0 74007 ता7080॥ 


पफ8 8 8९७४४ 40 ०0676 06 800ए8७ 00]80०७ 


बाज एप पम्ा, 
४45७प्तए५४7 शारप्त4 


पल 0 0९८शा।श': 2000 


अध्याय-6 


निष्कर्ष 


((०ा८एडां0॥) 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में हम लोगों ने भारत में 
बजट घाटा विशेषरूप से राजकोषीय घाटा के विभिन्‍न सैद्धान्तिक तथा 
व्यवहारिक पहलुओं की जो व्याख्या की तथा जो निष्कर्ष प्राप्त किए 
वे मुख्यरूप से इस आधारभूत मान्यता पर आधारित है कि भारत के 
आर्थिक विकास की प्रक्रिया अब बाजार व्यवस्था पर आधारित होगी 
जिसके निजीकरण, उदारीकरण तथा विश्वीकरण प्रमुख स्तम्भ होगें पर 
साथ ही “गरीबी तथा बेरोजगारी' निवारण आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण 
पहलू रहेंगें। शोध प्रबन्ध के दौरान जो प्रमुख मुद्दे विचारार्थ सामने 
आये, वे है- 


(क) राजकोषीय घाटा किस प्रकार आन्तरिक तथा बाह्य 
स्थिरता को प्रभावित करता है, बढता हुआ 
राजकोषीय घाटा क्‍या आवश्यक रूप से स्फीतिक 
प्रवृत्ति को जन्म देगा, 


(ख) राजकोषीय घाटा में कमी लाने के उद्देश्य से 
राजस्व प्रबन्ध तथा कर प्रणाली में सुधार, व्यय 
प्रबन्ध तथा ऋण प्रबन्ध किए गये हैं, वे सुधारों 


की परवर्ती अवधि में कहा तक प्रभावी रहें । 


(ग) राजकोषीय सुदृढकरण की प्रक्रिया कहा तक सफल 
रही, 


(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा को कम करने 
या राजकोषीय सुदृढकरण के सम्बन्ध में जो प्रयास 
किये गये उसने राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को 


कहा तक प्रभावित किया, 


(ड) राजकोषीय घाटा में कमी क्‍या आर्थिक विकास में 
तेजी लायेगी, तथा गरीबी ओर बेरोजगारी का 


स्वतः निराकरण हो जायेगी । 
इन सभी प्रश्नों की व्याख्या प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विभिन्न 
अध्यायों तथा उप अध्यायों में की गयी तथा निम्नाकित निष्कर्ष प्राप्त 
हुए- 


] बढता हुआ राजकोषीय घाटा सामान्यतया भयावह तथा 


गभीर राजकोषीय सकट को जन्म देता है, यह सकट उस 


समय और अधिक भयावह हो जायेगा यदि राजकोषीय 
घाटा का बढ़ना राजस्व घाटे की वृद्धि के परिणामस्वरूप 
हो। राजकोषीय घाटे में बढते हुए राजस्व घाटा की मात्रा 
का अर्थ हुआ उपभोग व्ययों की पूर्ति के लिए देयता 
सृजन करना, जो अस्वस्थ राजकोषीय प्रबन्ध का परिचायक 
होगा । 


सैद्धान्तिक स्तर पर सही है कि राजकोषीय घाटा वाह्म 
असतुलन या चालू खाते के घाटे में फैल जायेगा पर इस 


प्रकार का निष्कर्ष भारत के सदर्भ में सही नहीं उतरता । 


सामान्यतया यह माना जाता है कि बढता हुआ राजकोषीय 
घाटा अर्थव्यवस्था में स्फीतिक दबाव को जन्म देगा 
क्योंकि बढता राजकोषीय घाटा समग्र माग में वृद्धि लायेगा 
पर यह तभी सत्य सिद्ध होगा जबकि राजकोषीय घाटा का 
वित्तीयन प्रतिभूतियों के मौद्रीकरण से हो अन्यथा सही नहीं 
सिद्ध होगा। 


बढते हुये राजकोषीय घाटा का अर्थ हुआ बढता हुआ ऋण 
तथा उस पर बढती हुयी ऋण अदायगी। बढता हुआ 
राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था को ऋण जाल में ले सकता 


है। 


भारत में बढ़ते हुये राजकोषीय घाटा से उत्पन्न गभीरता 
तथा भयावहता की ओर सबसे पहले 99 में वित्तमत्री 
डा0 मनमोहन सिह ने ध्यान आकृष्ट किया और तभी से 
सभी वित्त मत्रियों ने बढते हुये इस राजकोषीय घाया को 
गभीरता से लेना प्रारम्भ किया। भारत के राजकोषीय घाटा 
को कम करने के लिए जो कदम उठाये गये वे मुख्यरूप 
से राजस्व प्रबन्ध तथा कर सुधार, व्यय प्रबन्ध तथा व्यय 
सुधार और ऋण प्रबन्धन के रूप में रहे है। इनके सम्बन्ध 
में उल्लेखनीय है कि कर सुधार जो भी हुए उनसे राजस्व 
में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुयी वास्तविकता तो यह है 
कि सुधारों की परवर्ती अवधि में कर जी0डी0पी0 अनुपात 
में कमी आयी है, इसका अर्थ यह हुआ कि राजकोषीय 
घाटा में जहा तक कमी लाने में कर सुधारों के योगदान 


का प्रश्न है, यह नगण्य है। 


राजकोषीय घाटा तथा राजकोषीय प्रबन्ध का जो विश्लेषण 
भारतीय अर्थव्यवस्था के सदर्भ में किया गया उससे स्पष्ट 
रूप से यह बात सामने आयी कि राजकोषीय सकट तथा 
राजकोषीय घाटे कौ समस्या मूलत सार्वजनिक व्यय के 
नियमन तथा प्रबन्धन से सम्बन्धित है। सरकार ने इस 


दिशा में अनेक प्रयास किए, व्यय आयोग का गठन इस 


दिशा में एक ठोस कदम रहा। पर सरकार ने सार्वजनिक 
व्ययों में कयौती का जो प्रयास किया उससे राजस्व व्ययों 
में (जोकि अधिकाशतया प्रसविदात्मक या बेलोच स्वभाव के 
है) कोई विशेष कमी नहीं आयी, इसलिए सरकार द्वारा 
व्यय में कटौती के प्रयास ने वस्तुत पूजीगत व्ययों में ही 
कटौती की है। सरकार राजस्वव्ययों में जो कटौती ला 
सकी है, वह इधर हाल के वर्षों में राज्यों को हुए 
हस्तान्तरण व्यय में ही कमी ला सकी है जिसने राज्यों की 
वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। 


सार्वजनिक ऋण प्रबन्ध के सम्बन्ध में सरकार ने सराहनीय 
प्रयास किए है पर अब भी भारत में ऋण जीडीपी 
अनुपात अत्यन्त ही ऊँचा है जो किसी समय में राजकोषीय 
सकट को पैदाकर सकता है। ऐडहाक ट्रेजरी बिल्स या 
प्रत्यक्ष मौद्रीकरण की क्रिया की समाप्ति तथा उसके स्थान 
पर वेज एण्ड मीन्स ऐडवान्सेज की व्यवस्था लागू करना, 
विनिवेश तथा सचित विदेशी विनिमय कोष से ऊची ब्याज 
वाले ऋणों के पुर्नभुगतान की व्यवस्था करना, राज्यों के 
सम्बन्ध में स्वैप व्यवस्था सार्वजनिक ऋणों पर देय ब्याज 
दर तथा बाजार ब्याज के बीच अन्तर में कमी लाना, 


राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजेटरी प्रबन्धन विधेयक 


कि राजकोषीय घाटे के गुणवत्ता के पहलू को उचित भार प्रदान 


किया जाय । 


(ख)भारत में राजकोषीय सुदृढ़करण की नीति को लागू करते समय 
राजस्व जी0डी0पी0 अनुपात में वृद्धि लाना आवश्यक है और इसमे 
वृद्धि लाने की सम्भावना है। कृषि तथा सेवा क्षेत्र जिनका 
अर्थव्यवस्था में 3/4 हिस्सा है तथा जो अधिकाशतया अल्प करारोपित 
हैं, को कर के दायरे में लाकर कर आधार को बढाया जा सकता 
है। यदि एशियन देशों के कर जी0डी0पी0 अनुपात को मानक अनुपात 
मानकर चलें तो तो भारत में कर जी0डी0पी0 अनुपात में 3 से 5 
प्रतिशत तक बढने की सम्भावना है। प्रशासनिक सुधार के द्वारा कर 
राजस्व में वृद्धि तथा कर आधार में विस्तार लाया जा सकता है। 
भारत में मध्यम आय वर्गीय लोगों की सख्या लगभग १50 मिलियन 
है जिसमें से पजीकृत कर दाता 24 मिलियन ही है। 


(गोप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों के युक्तिकरण के द्वारा कुशलता लाभ 
तथा राजस्व लाभ की प्राप्ति की अधिक सम्भव क्षमता है। उदाहरण 
के लिए धीरे-धीरे करके टैरिफ सम्बन्धी रियायतों की जिनमें निर्यात 
प्रवर्त के सम्बन्ध में दी जाने वाली रियायत तथा प्रेरणायें भी 
सम्मिलित है, समाप्त करना, उत्पाद शुल्क सम्बन्धी 'रियायतों विशेषरूप 


से छोटे पैमाने के' उद्योगों तथा उर्वरकों के सदर्भ मे को कम करना 


या समाप्त करना, छोटे पैमानें के औद्योगिक इकाईयों को दी जाने 
वाली अन्य रियायतों को धीरे-धीरे समाप्त करना, तथा कर सम्बन्धी 
प्रेणाओं के चयनात्मक प्रयोग के द्वारा राजस्व का जी०डी0पी0 के 
प्रतिशत के रूप में, । प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। 


(घ)सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में अनुत्पादक तथा दोषपूर्ण लक्षित 
व्ययों में कमी लाने पर बल दिया जाना चाहिए, जबकि अवस्थापना 
तथा मानवीय पूजी में होने वाले विनियोग पर बल दिया जाना चाहिए 
व्यय आयोग ने जो सस्तुतियों की है, उनके क्रियान्वयन पर बल दिया 
जाना चाहिए, विशेषरूप से सब्सिडीज की लागत तथा लक्ष्यीकरण 


तथा सरकार के आकार में कमी लाने के सदर्भ में । 


(ड)दसवी पचवर्षीय (2002-07) की निवेश आवश्यकता कौ पूर्ति के 
लिए. आवश्यक बजेटरी ससाधन की मात्रा 200।-02 मूल्यों पर 
994060 करोड रूपये होगी जो सार्वजनिक ऋण द्वारा पूर्णतया पूरी 
होगी। पाच वर्षो की अवधि में केन्द्र की निवल ऋण आवश्यकता 
678594 करोड रूपये होगी। इस प्रकार औसतन ऋण आवश्यकता 
प्रतिवर्ष 357] 2 करोड रूपये होगी। यह तथ्य सुस्पष्ट है कि आदर्श 
राजकोषीय स्थिति वह होगी जबकि सरकारी विनियोग आवश्यकता कौ 
पूर्ति, जहा तक सम्भव हो सरकारी बचत को बंढाकर की जाये। पर 


विगत वर्षो का जो अनुभव तथा सरकारी बचत की प्रवृत्ति है इसके 


आधार पर यह नहीं स्वीकार किया जा सकता कि सरकारी खाते मे 
आधिक्य की स्थिति होगी जिससे सार्वजनिक निवेश की वित्तीय 
व्यवस्था की जा सके। इसलिए प्राथमिक रूप से विनियोग सम्बन्धी 
आवश्यकता कौ पूर्ति के लिए सरकार को सार्वजनिक ऋण पर निर्भर 
रहना पडेगा, जिसमें से एक बहुत बडा भाग सरकारी उपभोग व्यय 


को पूरा करने मे व्यय हो जाता है। 


क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यह दृष्टिकोण 
न्यायोचित तथा बुद्धिमत्तापूर्ण है तथा जिसे ई0 डोमर ने अपने 
सार्वजनिक ऋण से उत्पन्न बोझ सम्बन्धी दृष्टिकोण में समर्थित भी 
किया है कि सार्वजनिक ऋण को तभी तक नन्‍्यायोचित ठहराया जा 
सकता है जबकि विनियोग से प्राप्त प्रतिफल सार्वजनिक ऋणों पर देय 
लागत से अधिक हो पर भारतीय लोकवित्त राजकोषीय काप्रबन्ध से 
ग्रस्त है जो उच्च ऋण जीडीपी अनुपात में प्रदर्शित है। आवश्यकता 
इस बात की है कि सरकार राजकोषीय घाटा को पोषणीय स्तर पर 
कायम रखने का प्रयास करे तथा सम्पूर्ण सार्वजनिक ऋण सस्‍्टाक पर 
औसत ब्याज दर को 85 से 9 प्रतिशत के बीच में लाये। 
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